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भारतीय स॑विधानका मसीदा 


भारतकों पूर्ण-लचाधारी जननन्त्रात्मक गणराज्य बनानेके लिए, इसके 
समस्त नागरिकोंको 

साम|जिक, आधिफ और राजनैतिक न्याय; 

विचार, भापण, विश्वास, धमें तथा उपासनाकी स्वतन्त्रता; ओर 
अवसर तथा समाजमभ स्थानकी समानता दिलानेके लिए, 

तथा सबझे भीतर व्यक्तिके आत्म-सम्मान और राष्ट्रकी एकता स्थिर 
रखने वाले भाईचारेफों वटानेके लिए, 

दृढ़-संकल्प होकर, इम भारतके लोग श्रपनी टस संविधान तभामे 
आज ता० “१६४८ ई० को टसके द्वारा इस संविधानकों श्रपनाते हैं, इसे 
व्यवस्थाका रूप देते हैं और इसे शिरोधाय करते हैं । 


भाग १ 


संघ, उसका राज्य-चेत्र तथा अधिकार-क्षेन्न 


१. (१) भारत राज्योंक्रा सघ होगा । 
(२) राज्योसि तात्पय है उन राज्योंसे, जो कि वर्तमान समय- 
के लिए प्रथम परिशिष्ठके भाग १, २, ३ में गिनाए गए, हैं । 
(३) भारतके राज्य ज्षेत्रमें सम्मिलित होंगे 
(क) राज्यों के मूभाग, 
(ख) वतंमान समयके लिए प्रथम परिशिष्ठके भाग ४ में गिनाए 
गए भूभाग, ओर 
(ग) इसी प्रकारके दूसरे मूभाग जो श्रागे प्रात्त किए जाए | 
२. पालमिट समय-समयपर, विधान द्वारा, ऐसी शर्तो' और प्रति- 
वनन्‍्धोंके साथ, जिन्हें कि वह उचित समझे, नए राज्योंका प्रवेश या स्थापना 
कर सउती है। 
हे, पाल्मिंट विधान दवरा-- 
(क) राज्यसे भूभाग निकाल कर या दो या दोसे अ्रधिऊ राज्यों 


या राज्योंके इकड़ोंकों मिला कर नया राज्य बना 
सफती है, 


(जल) किसी राज्यका क्षेत्र वढ़ा सकती है, 
(ग) फिसी राज्यका क्षेत्र घटा सकती है, 


प्रथम परिशिष्यके 
सेंशोधन और ऊआनु- 
पणिक तथा परिणा[स- 
भूत विषयक्ति लिए 
धारा २ और ३६ 
के अधीन निर्मित 
विधान 


(घ) किसी राज्यकी सीमाएं बदल सकती है, और 
(छः) किसी राज्यका नाम बदल सकती है; 

किन्तु, साथ ह्वी यह भी आवश्यक है, कि पार्लामेंटके दोनों भवनों 
में इस उद्दे्यका कोई विधान-मसोदा भारत-सरकारके अतिरिक्त 
अन्य कोई उपस्थित नहीं कर सकेगा। और यह भी तभी सम्भव होगा 
जब कि ; 

(क) या तो, 

() इसके लिए. जिस राज्यसे भूभाग अलग या वाहर किया जा 
रहा है, ज़सकी व्यवस्थापिका सभाके बहुमतने इस कामके लिए राष्ट्रपति 
से निवेदन किया हो, अथवा न 

(33) विधानके मसौदेमें निहित प्रस्तावका जिस राज्यकी सीमाओं या 
नाम पर प्रभाव पड़ता है, उप्तकी ब्यवस्थापिका समाने इस विपयका प्रस्ताव 
पास किया हो, अथवा हे 

(ख) यदि विधानके मसौदेमे निद्धित प्रस्तावका प्रभाव किसी 
ऐसे राज्यकी सीमाओं या नामपर पदता द्वो, जो प्रथम 
परिशिष्टके भाग ३ में गिनाया गया हो, तो विधानके 
मसौदेकों उपस्थित करने तथा उसमें दिए हुए वन्धानोंके 
सम्बन्धमें राष्ट्रपतिने उक्त राज्यक्ी व्यवस्थापिका सभा 
के बिचारोंकों पहिले ही निश्चित रूपसे जान लिया हो, 
आऔर यदि इस प्रकारके प्रस्तावका प्रभाव ऐसे राज्यकी 
सीमाओं या नामपर पड़ता हो, जो कि वतमान समयक्षे 
लिए प्रथम परिशिष्टके भाग ह में गिनाए गए हैं, तो इस 
प्रस्तावके लिए, उक्त राज्यसे पहिले अ्रनुमत प्राप्त कर ली 
गई हो ! 

४. (१) इससे सविधानकी धारा २ श्रौर ३ में निर्दिष्ट किसी भी 
विधानसे प्रथम परिशिष्टके सशोंधनके लिए ऐसे नियमोंक्रे बास्ते गु जाइश 
रखनी होगी, जो कि उक्त विधानम आए. नियमोंकों कार्यान्वित करनेके 
लिए अपेक्षित हों, और उक्त विधानमें ऐसे आनुषंगिक ओर परिणाम- 
भूत नियमोंके लिए स्थान रहेगा, जिन्हें पालोमेट आवश्यक समसे | 

(२) उपरोक्त प्रकारका कोई भी विधान धारा ३०४के लिए इस 


सविधानका संशोधन नहीं समझा जायगा | 


साग २ 


| ॥.. 
तागारकता 


सविधानके प्रारम ४, संविधानके प्रारम्भ ऐानेफे प्रथम दिन ऐसा प्रत्येक व्यक्ति 

होने के प्रधम टिन आारतका नागरिक मासा जाथगा, 

83223 (क) जिसका स्पय या जिसके माता-पिता या दादा-दादौमे से 
क्रिरीजा भी जन्म उस संविधानमें दो हुईं परिभाषाके 
अनुर्तर भारतके राज्य-ल्ेयग हुआ दो और जिसने पद्िली 
अग्रेंल सन्‌ १६४७ ई० के बाद किसो विदेशी राज्यम 
अपना स्थायी नित्रास न बना लिया हो, श्रोर 

(ख) जिसका स्वर या जिसके माता-पिता श्रथवा दादा-दादीमिे- 
से कितीका भी जन्म १६३५ ६० की सारत-शासन व्यवस्था- 
में दी हुई परिभाषारे अनुसार भारतमे अथवा अद्देश, 
लका या मलयदेशमें हुआ द्वो और सविवानकी परिभाषा- 
के अ्रनुधार जिसका वास भारत के राज्य-त्षेत्रमें दो; 

किन्तु साथ ही यह भी आवश्यक दे, कि इस सविधानके प्रारम्त 
दहोनेके दिनसे पदिले उसने किसी विदेशी राज्यक्ी नागरि्रता प्राप्त न 
करली द्वो । 

व्यास्था-- इस घाराके रंड (खत) के लिए, उसी दशामें द्िप्ती भी 
व्यक्तिका भारतके राज्य-्षेत्रम बात माना जायगा, 

(१) जब कि उसने भारतीय उत्तराधिकार-विधान सन्‌ १६२५ ६० 
के भाग २ के अ्रनुतार ऐसे राज्य ज्षेत्रम वास किया द्वोता यदि उत्त भागके 
नियम उसपर लायू द्वोते, अथवा 

(२) जब कि इस सविधानकरे प्रारम्भ होनेके दिनते पहले उसने 

४ नितल्ाधीशके कार्यालयमें श्रावास प्राप्त करनेकी इच्छासे श्रपना लिखित 
घोपणा पत्र दे दिया हो और उस घोषणाऊ़ी तारीखमे कमसे कम एक मास 
पहले, उसने भ रतके राज्य दोभम निवास पिया हो | 

विधान हारा नाग- ६. पालमिट विधान द्वाग नागरिकताकी ग्राप्ति और समाप्ति 

९ हट तथा इससे सम्बन्ध रखने वाली और भी वातोंक्रे बारेमें दूसरे भी नियम 

का नियम वना सकती है | 


परिभाषा 


अपवाद 


धर्म, रक्त, जाति, 
अथवा स्थ्री-पुरुष-मेद 
के आधारपर छोते 
मेदमाववा प्रत्तिषिध 


भाग दे 


सूल अधिकार 
सामान्य 


७. यदि प्रकरणसे दूसरा अर्थ अभिप्रेतन हो, तो इस भागमें 
(राज्य? शब्दके अन्त्गत भारत-सरकार और पार्लमिंट तथा हर एक राज्य 
की सरकार और उसकी व्यवस्थापिका सभा एवं भारतके राज्य-दोत्रके 
भीतर के सभी स्थानीय तथा श्रन्य राजसत्ताएं आती हैं । 

८. (१) इस संविभानक्रे प्रारम्स होनेके साथ ही भारतके राज्य- 
द्षेत्रमे तब तक प्रचलित ऐसे सभी विधान उसो मात्रामें रद्द समसे 
जायेंगे, जहाँ तक कि इस भागके नियमोंके साय वे मेल नही खाते । 

- (२) राज्य ऐसा कोई विधान न वनाएगा, जो कि इस भाग द्वारा 
दिए गए अ्धिकारोंकों छीनता या कम करता हो, और इस खडके विरुद्ध यद्‌ 
कोई भी विधान वने, तो वह उसी मात्रामें रह समझा जाएगा; 

किन्तु साथ ही इस खंडमे कोई भी ऐसी वात नहीं है, जो राज्यको 
अब तक चलते आते किसी विधानसे पैदा हुई श्रसमानता, विपमता, अध्ुविधा 
अथवा सेदभाव को हटनेके लिए विधान बनानेमे बाधा दे । 

(३) इस घारामें “विधान” शब्दके अन्तर्गत ऐसे सभी समया- 
देश, आदेश, उपनियम, नियम, विधि, सूचना, सशप्ति, लोकरीति या 
लोकाचार आते हैं, जो भारतके राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भी भागमें 
विधानके समान प्रभाव रखते हों। 


समानताके अधिकार 


६ (!) राज्य किसी भी नागरिऊके साथ केवल धरम, रक्त, जाति, 
स्री पुरुष मैंद या इनमेंसे किसीके आधारपर कोई मेद भाव नही रखेगा। 
विशेष करके हे 

(क) दुकानों, सावजनिक भोजनालयों, दो्लों ओर सावजनिक 
मनोरजनके स्थानामें प्रवेश, अथवा 

(ख) राज्यके राजस्व द्वारा पूरे या आशिक रूपसे चलाए गए 
या सावंजनिक उपयोगके लिए समर्पित क्रिए गए कुश्रों, 
तालाबओं, सड़कों और सावजनिक समागमके स्थानोंके 
उपयोगके लिए : 

केवल घमे, रक्त, जाति, स्री-पुरुष-मेद या इनमेंसे किसी एकके 
आधारपर कोई भी नागरिक अयोग्य अ्रथवा उत्तरदायी नहीं, समझा जायगा 


सरवारी नौंवरिणेमे 
समान अवसर 


भरएरपताका 
उन्मूलन 


उपावियोंका बन्द 
होना । 


भाषर-त्वतन्त्रता 
आदिके किपने ही 
अधिकारोंकी रक्षा 


और न इन स्थानोंमे उस पर रुकावट या प्रतिवन्ध रहेगा । न्‍ 

(२) इस धारामें कोई भी ऐली वात नहीं है, जो राज्यकों ख्िये 
और वच्चोंके लिए कोई विशेष नियप बनानेमे रुकावट डाले। 

१०, (१) राज्यके अघीन सरकारी नौकरियोमे सभी नागरिकोंको 
समान अवसर प्राप्त दोगा | 

(२) राज्यके अधीन किसी भी पदके लिए, कोई भी नागरिक वेवल 
धर्म, रक्त, जाति, ज्री-पुरुष मेद, वश, जन्म-स्थान या इनमेंसे किसी एक 
के आधार पर अयोग्य न समझा जायगा। 

(+) इस घारामें कोई भी ऐसी वात नहीं है, जो राज्यको किसी 
पिछड़े हुए नागरिकवर्गके लिए नियुक्तियों और स्थानोके सरक्षणके वास्पे 
नियम वनानेमे रुकावट डाले, यदि राजकीय सम्मतिमे उस वर्ग के 
नागरिकोंकों सरकारी नौकरियोमे पर्योप्त स्थान न मिला हो । 

(४) इस धाराकी किली वातका किसी ऐसे विधानके क्रियान्वित 
होने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो वन्धान करता हो, कि किसी धार्मिक या 
साम्प्रदायिक सस्थाके कायसे सम्बन्ध रखने वाला गद्दीधारी अथवा उसकी 
प्रवन्धकरिणीका कोई सदस्य किसी विशेष धमें या समुदायका अनुयायी 
हो। 

११, “अ्रस्वृश्यता” का उन्मपूल्नन किया जाता है, किसी रूपमे 
उसका बरतना वर्जित किया जाता है। श्रस्पृश्यताके कारण किसीको 
अयोग्य वनाना विधानके अनुसार दस्डनीय अपराध होगा। 

१२. (१) राज्य द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जायगी। 

(२) सारतका कोई नागरिक किसी विदेशी राज्यमें कोई उपाधि 
स्वीकार नहीं करेगा | हे 

(३) राज्यके अन्दर लास या विश्वासके पद पर श्रासीन कोई 
व्यक्ति राध्ट्रपतिकी सहमतिके त्रिना किसी विदेशी राज्यसे अ्रथवा उसके 
अन्दर, बोई भेटठ, पुरत्कार, उपाधि या पद नहीं स्वोकार करेगा। 

१३, (१) इस धाराके अन्य वन्धानों के अघीन रहते हुए, 

(क) स्वतन्त्रतापूवऊ भाषण और विचार-प्रकाश करने, 

(ख) शान्तिपूबषंक ओर बिना हृविया(के सभा करने, 

(ग) सभा और सघ स्थापित करने, 

(घ) भारतके समस्त राज्य-त्षेत्रम अवाध आने जाने, 

(ड) भारतके राज्य-क्षेत्रके किसी भागमें रहने या बस जाने 

(च) सम्पत्ति अजन करने, रखने तथा खरचने; और । 

(छ) किसी भी जीविकाबत्ति, व्यवसाय, वाणिज्य या व्यापारको 
झपनानेका सभी नागरिकोंको अधिकार है | 


अपराध-दड विष- 
यक रक्षा 


(२) इस धाराके खण्ड (१) के उपखंड(क) की किसी वातसे राज्य- 
के किसी ऐसे प्रचलित विधानको क्रियान्वित करने पर प्रभाव न पडेगा 
ओर न उसे बनानेमें दक्रावट होगी, जो कि अपमानजनक्र लेख, अपमान- 
जनक वचन, मानद्वानि, राजद्रोद अथवा शिष्टगा या सदाचारके वितेधी 
किसी विषय या राज्यकी सत्ता श्रथवा नींव उखाइनेवा।ले अन्य क्रिसी 
विषयसे सम्बन्धित हो | 

(३) उक्त खण्डके उपखंड (व)में कोई भी ऐसी वात नहीं है, जो 
सावजनिक हितके लिए, उक्त उपखण्डमे दिए गए अधिकारके प्रयोग 
पर ग्रतिबन्ध लगानेवाले क्रिसी प्रचलित विधानके क्रियान्त्रित होनेपर 
प्रभाव डाले या जो राज्यको ऐसा विधान वनानेमें रुकावट पैदा करे। 

(४) उक्त खण्डके उप वण्ड (ग) में कोई भी ऐसी वात नहीं है, जो 
साधाएण जनताके हितके ज्िए उक्त उपखण्डमें दिए- गए अधिकारके 
प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगानेवाले किसी प्रचलित विधानके क्रियान्वित होने- 
पर प्रभाव डाले या इस प्रकारका कोई विधान बनानेमे राज्यको 
रुकावट दे। 

(५) उक्त खण्डके (घ), (ड) और (च) उपखणडोंमें कोई भी ऐसी 
बात नही है, जो साधारण जनता या किसी आदिवासी जातिके हितोंकी 
रक्षाके लिए उक्त उपखरडों द्वारा दिए गए अधिकारोंमें से क्रिसी एक 
के प्रयोग पर प्रतिवन्‍्ध लगानेवाले किसी प्रचलित विधानके क्रियान्वित 
होनेपर प्रभाव डाले या राज्यको इस प्रकारका कोई विधान बनानेमें 
रुकावट पैदा करे | 

(६) उक्त खंडके उपखंड (छ)मे कोई भी ऐसी वात नहीं है, जो 
साव॑जनिक व्यवस्था, सावजनिक सदाचार और सावजनिक स्थास्थ्यके हित- 
के लिए उक्त उपखण्ड द्वारा दिए गए. अ्रधिकारोंके प्रयोग पर प्रतिवन्ध 
लगानेवाले किसी प्रचलित विधानके क्रियान्वित द्वोने पर प्रभात्र डाले या 
राज्यको इस प्रकारका कोई विधान वनानेमे रुकावट दे, विशेषकर 
जवकि वह विधान कोई व्यवसाय, जीविका-चत्ति, वाणिज्य या व्यापार 
अपनानेके लिए अ्रपेज्षित व्यवसायिक या ठेकनीऋल याग्यताओके बारेमे 
नियम बनावे या नियम बनाने ३ अधिकार किसी अ्रधिकारीकों सौंवे । 

१४, (१) कोई व्यक्ति किसी अयराधके लिए तव तक दंडित नहीं 
किया जायेगा, जब तक कि वह किसी ऐसे विधोंनकरा उल्लंघन न करे. जो 
कि आरोपित अपराधके करनेके समय प्रचलित रद्द हो और न वह उससे 
अधिक दण्डका भागी होगा जितना क्ि अपराध करनेके समय प्रचलित 
विधानके अनुप्तार दिया जा सकता हो । 

(२) कोई व्यक्ति उसी अ्पराधके लिए एकसे अधिक वार दंडित 


जीवनकी व्यक्ति 
गत स्वनन्त्रत्ता और 
विधान्के कागे 
सम्ानताकी रक्षा 


भार हे समस्त 
राज्यक्षेतर्में पाणिज्य, 
ब्यागर और आने- 
जानेफी स्वतन्च्ता 
मनुष्यफे क्रय विक्रय 
और वेगार बलात्‌ 
काप्र हनेश प्रतिषेष 


बच्चोंते कारएानों 
फैफ्टतियों. ारिमिं 
काम लेनेका 
प्रतिपेघ 


आत्मिक विश्वास 
की स्वतन्त्रता तथा 
भर्मके अपने मन्के 
अनुसार मानने श्रौर 
छाचरण. करनेफी 
स्वतन्त्रदा 


मंदी किया जायेगा । पा £& सि 

(३) किसी अपराधम श्रभियुक्त फॉई व्यक्ति स्वयं अ्यने विरुद्ध 
गवाद्यी देनेके लिए विवश नही किया जाएगा । 

१५, भारतडे राज्यक्षेत्रमं विधान द्वारा निर्धारित कार्य-प्रणाली 
को छोड़ कर और किसी प्रकारसे क्रिसी व्यक्तितों अपने आश या व्यक्ति- 
गत स्वतन्ब्तासे वंचित नहीं किया जायगा और ने क्िसी व्यक्तिको 
विधानकें आगे समानता देने और विधानों द्वारा तमान रक्षा वेनेसे 
इन्फार किया जायेगा | 

१६. इस सविधानकी धारा २४४ के नियमोम पालगिन्ट द्वारा 
बनाए हुए किसी भी विधानके श्रधीन रद्दते हुए. भारतके समस्त राज्य- 
क्षेत्रमें व्यापार, वाणिज्य करने ओर आने-जानेकी स्वतन्त्रता रहेगी । 

१७, (१) मनुष्योंका क्रम-विक्रम और चेगार तथा अन्य किसी 
प्रकारसे बलात्‌ काम करानेका प्रतिपतर क्रिया जाता है और उस नियमका 
कोई भी श्रतिक्रमण विधानके अनुसार दंडनीय अपराध होगा | 

(२) इस धारामें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिससे राज्यक्रों साथे- 
जनिक कार्योंक़े निए. अ्रनिवार्य सेवाल्रा नियम लागू करनेमें रुकावट हो, 
कितु ऐसी सेवा लागू करनेमें रक्त, धर्म, जाति या बर्गरे आधार पर राज्य 
कोई भेदभाव नहीं करेगा। 

१८, चौदद वर्षत्ते कम आयुवाले किसी भी बच्चेसे किसी भी 
कारखाने या खानमे काम नही लिया जायगा और न उन्हें किसी दूसरे 
जोखिमके काममें लगाया जाएगा | 


धर्मतम्बन्धी अधिकार 


(६. (१) सावजनिक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य और इस 
भागके दूसरे नियमोंके भ्रधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियोंकों आत्मिक विश्वास 
की स्वतन्त्रता तथा बिना वाधा अपने धर्मके मानने, आचरण और प्रचार 
करनेका एकसमान अ्रधिकार होगा | 

व्यास्या--कृपाणका धारण करना श्रोर ले चलना सिकउ-ध्मके 
आचरणुका अंग माना जायेगा | 

(२) इस घारापें कोई भी ऐसी वात नहीं है, जिससे किसी प्रचलित 
विधानके क्रियान्वित करने पर ग्रभाव पड़े या राज्यको कोई ऐसा विधान 
बनानेम रक्रावट दो, 

(क) जो कि धार्मिक आचरणसे सम्पद्व किसी आधिक, रुपया- 
पैसा सम्बन्धी, राजनैतिक अथवा किसी प्रकारके धर्मसे 
असम्वद्ध का्य-कलाप पर नियमन या प्रतिवन्ध लगाता हो, 


७ 


धामिक विषयोकि 

प्रवन्ध एवं धार्मिक 
तथा पुण्य कार्योक्े 
लिए सम्पत्कि स्वा- 
मित्व, प्राप्ति और 
प्रजन्ध सम्बन्धी रव- 
तन्त्रवा 


उसी भी धर्म या 
वामिक सम्प्रदयकी 
अभिवृद्धि - और 
सचालनके. लिए 
लगाए गए कर के 
देनेया न देने की 
स्वंतन्त्रता 


किन्ही. शिक्षण- 
संस्थाओं में धार्मिक 
शिक्षा था धामिक 
उपासना में सम्सि- 
लिन होने यान 
होने की स्वतन्त्रता 


(ख) जो कि सामाजिक कल्याण अथवा सुधारके लिए हो, 
अथवा हिन्दुओंकी सावजनिक, धार्मिक संस्याश्रोंको 
».. हिन्हुओ्रोंके किसी वर्ग या विभागके लिए खोल देता हो। 
२०, प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी भी भागकों श्रधिकार 
- होगा कि ; ५" 
_ (क) वह धार्मिक ओर पु्य काय्यके लिए संस्थाओ्रोंकी स्थायना 


करे श्रोर चलावे, 

(ख) अपने धार्मिक कार्योंते सम्बन्ध रखनेवाली वातोंका 
प्रवन्ध करे | 

(ग) चल और अचल सम्पत्तिका स्वामी रहे और उसे प्राप्त 
करे, ओर 


(घ) ऐसी सम्पत्तिका विधानके श्रनुसार प्रवन्ध करे | 
२१, कोई भी व्यक्ति ऐसे करोंको देनेके लिए विवश हीं किया 
जा सकेगा, जिनकी आय केवल किसी विशेष धर्म या धार्मिक 
सम्प्रदाय की अ्भिवृद्धि या संचालनमें खच करनेके लिए नियत कर दी 
गई हो | 


२२. (१) राजकीय कोषकी पूर्ण सद्ायतासे संचालित किसी 
शिक्षण-संस्था में राज्य द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा न दी जायगी। 

किन्तु, साथ द्वी इस खंडमें कोई भी ऐसी वात नहीं है, जो उस 
शिक्षण-एंसस्‍्था पर लागू होगी, जिसका प्रव॑न्ध राज्य करता हो, पर जो किसी 
ऐसे दान या न्यासके द्वारा स्थापित हुई है, जिसके अनुसार उक्त संस्थामें 
धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है | 

(२) राज्य द्वारा स्वीकृत अथवा राजकीय सहायता पाने वाज्ञी 
शिक्षण-संस्थामे जाने वाले किसी व्वक्तिको उक्त उंस्थामें दी जाने वाली 
धार्मिक शिक्षा मे भाग लेने के लिए. अथवा उक्त संध्याम या उससे संवन्धित 
स्थानमें होने वाली घार्मिक उपासनाम सम्मिलित होंनेके लिए विवश नहीं 
किया जायगा, जब तऊ कि उक्त व्यक्ति या उसके वयस्क न होने पर उसके 
अमभिभ[वक ने इसके ज्िए अपनी सहमति न दे दी हो । 

(३) इस घारास कोई भी ऐसी वात नहीं है जिससे किसी समुदाय 
या सम्प्रदायके लिए श्रपने समुदाय या सम्प्रदायके विद्यार्यियो़ो शिक्षण- 
संत्याके कामके घंटोंके वाद घामिक शिक्षा देनेम॑ रक्ावठ हो | 


संस्कृति और शिक्षाके अधिकार 


अल्पसंख्यकों के » २३५ (१) अपनी विशेष भाषा, ज्ञिपि और संस्कृति रखनेवाले 

हिरतोंक़ी रक्षा भारतके राज्य-क्षेत्र अयवा उसके किसी भागके निवासी नागरिकोंके किसी 
विभागकों अपनी भाषा, लिपि और सस्कृतिको सुरक्षित रखनेका अधिकार 
होगा । 


(२) विशेष धर्म, समुदाय या भापा रखनेवाले क्रिसी भी ्रत्य- 
संख्यक वर्गके विदद्ध राज्यन्सचालित किसी भी शिक्षण सध्याम उस वगके 
किसी व्यक्तिके साथ प्रवेश पानेके बारेमें मेद-भाव नहीं किया जाएगा। 

(३) (कर) विशेष घमे, समुदाय या भाषा रखनेवाले सभी अल्पसंख्यक 
वर्गोकी अधिकार होगा कि वे अपनी दचिके अनुसार शिक्षुण संस्थाश्रों को 
स्थापित वर या चलाएँ। 

(ख) शिक्षण संस्याश्रोंकों सह्ययता ,देनेमें राज्य किसी विद्यालय- 
के वारेसें इस आधार पर कोई भेद-भाव नहीं करेगा कि 
बह विशेष धम, समुदाय या भाषा रखनेवाले किसी अत्प- 
सख्यक वर्गका है। 


सम्पत्तिका अधिकार 


सम्पत्ति-प्राष्विका २४. (१) कोई व्यक्ति विधानके अधिकारके बिन अपनी सम्पत्ति 
निराभाव अधिकार से बंचित नहीं किया जाएगा | 
(२) कोई चल्ल या अचज्न सम्पत्ति किसी ऐसे स्वत्वके साथ, जो किसी 
व्यापार या उद्योगके कार्यों अथवा उनपर स्वामित्व रखनेवाली क्रिसी 
कम्पनीसे सबधित है, दखल या प्राप्तिका अधिकार देनेवाले किसी विधान- 
के अनुसार सावजनिक प्रयोजनके लिए दखल या प्राप्त नहीं की जाएगी, 
जब तक कि उक्त विधान दखल या प्रात्त की जाने वाली सम्पत्तिके लिए 
क्षुति-पूर्तिके म्रगवानका बन्धान न कर दे, या ज्ञतिपूर्तिकी राशि निश्चित 
न करदे, या उन रिद्धान्तों और उपायोंको न बता दे जिनसे क्षुतिपूर्तिका 
निर्णय किया जा सकता है। 
(३) इस धाराके खंड (२) में कोई सी ऐसी बात नहीं है, 
(क) जो किसी प्रचलित विधानके बन्धानोंपर प्रभाव डाले, 
अथवा 
(ख) जो किसी ऐसे विधानके वन्धानों पर प्रभाव डाले, जिसे 
राज्य इसके वाद सावजनिक स्वास्थ्यक्री अभिद्द्धिके लिए 
अथवा जीवन या सम्तत्तिको निरापद करनेके लिए, या 
कर लगाने या उग़ाइनेके लिए बनाए; | हे 


इस भाग द्वारा, 
दिए गए उपचारोंके 
प्रवत्तित करनेफा 
पिकार 


सेनाऊ्रे ऊपर उप- 
योग करते समय 
पाल्॑मिन्टको. इस 
भाग दूवारा गारन्दी 
किए अऊषिकारोंमें 
परिवर्तन करने की 
ष््क्ति 

इस भाग में निदिष्ट 
बन्धानोंकी काये- 
रूप मे परिणत करने 
के लिए ब्यवस्था 


वैधानिक उपचारोंका अधिकार 


२५. (१) इस भाग द्वारा दिए गए अधिफ़ारोंके पूरा फरानेड़े 
ज्िए. परमन्यायालयके पाव उचित कार्यवाहियों द्वारा पहुँचनेके अ्रधि- 
कारकी गारन्टी दी जाती है। 

(२) परम्तन्यायालंत्र इस वातके लिए समथ है कि इस भागमें दिए 
गए; अधिकारोमेंसे क्रिसीके भी पूरा करानेके लिए, वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
(हैवियस का), नियोग, प्रतिपेष, अधिकार-प्रश्न और उन्नयनके समादेशों 
के रूपमें, जैसा वह उचित समझे, हिदायत या आादेरा निकाले | 

(३) पालमिन्ट विधान द्वारा किसी दूसरे न्यायालयको अपने अ्धि- 
कार-चेत्र की स्थानीय सीमाओ्रोके भीतर इस धाराके खंड (२) के अनुसार 
परसन्यायातय द्वारा प्रयोग किए जानेवाले सभी या कुछ अधिऊकारोंके 
प्रयोग करनेकी अधिकार-शक्ति दे सकेगी | 

(४) इस संविधानमें रखे गए दूसरे बन्धानोंके न लगने पर, इस 
धारा द्वारा गारन्शी किए गए. अधिक़ारोंकोी स्थगित नहीं रखा जाएगा । 

२६. पालमिन्ट विधान द्वारा इस बातका निरणय्र करेगी कि इस 
भागमें गारन्टी किए गए अधिकारोंको रणसेनाओं या सावंजनिक व्यवस्था 
की रक्षा करनेवाली सेनाश्रोंके सेनिकोंपर लागू करते समय, निश्चित रूप 
से उनके कतंव्योंकों ठीक तरहसे निभाने और उनमे अनुशासन बनाए 
रखनेके लिए, कितनी मात्रा तक इन अ्धिकारोंको संकुचित या रद्द किया 
जाना चाहिए । 

२७. इस संविधानमें अ्रन्यत्र दी हुई किसी वातके होते हुए भी, 
प्रथम परिशिष्ठके भाग १ और भाग ३ में उठ समय गिनाए गए; किसी 
राज्यकी व्यवस्थापिका सभाको यह अधिकार न होगा ओर पार्लमेंठको 
ही यह अधिकार होगा, कि-- 

(क) वह किसी ऐसे विपयके लिए विधान बनाएं, जिसका 
इस भागके अनुसार पार्लामेंटके लिए बन्धान करना 
आवश्यक है, ओर 

(ख्र) वह इस भागमें अपराध घोषित किए गए _कायोंके लिए 
दंड नियत करनेके वास्‍्ते विधान बनाए, और इस संविधान 
के प्रारम्भ द्ोनेके बाद यथाशीघ्र इस प्रकारके विषयोंका 
बन्धान करनेके लिए तथा ऐसे कार्योके वास्‍्ते दंड नियत 
वबरनेके लिए. विधान वनाए | 

लेकिन साथ द्वी इस घाराके खंड (क)मे निर्दिष्ट किसी विषयके लिए, 

झथवा इस भागमें अपराध धोषित किए गए किसी कायके लिए दंडका 


नी 4 हृ 


बन्धान करनेवाला कोई विधान, जो भारतके राज्यक्षेत्र या उसके किसी भागमे : 
चला आता रहा द्वों, तब्र तक लागू रहेगा, जब तक पालमिंद अथवा कोई 
दूसरी योग्य सत्ता उसे परिवर्तित, रुंडित अथवा संशोधित नहीं कर देती । 


2 साग ४ 
राज्यक्ती नीतिके संचालक सिद्धान्त 


परिभाषा ७, २८ यदि प्रकरणसे दूसरा श्रथ अपेक्षित न हो, तो इस भागमें 
“राज्य” का वही अथ है, जो इस संविधानके भाग ३ में है। 

२६. - इस भागमें दिए गए बन्धान किसी न्यायालय द्वारा कार्यरूपमे 
परिणत नहीं होंगे, तो भी उनमें दिए हुए सिद्धान्त देश के शासन में मूल- 
भूत हैं और विधान वनाने मे.इन सिद्दान्तों का अनुगमन करना राज्य का 
कतेव्य होगा | 

इस भागमें वर्शित ३०. राज्य इस वातका प्रयत्न करेगा कि जितना हो सके उतने 
ठिद्धान्दोंका प्रयोग प्भावकारी रूपमें ऐसी सामाजिक व्यवस्थाकी स्थापना तथा रक्षा करके 
लोक-कल्याण की अमिव्ृद्धि करे, जिसमें राष्ट्रीय जीवनकी सभी सस्याओंको 

सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय प्रास हो । 
साब जनिक अमभि- ३१. राज्य विशेष रूपसे अपनी नीतिका निम्न दिशाओं में 


४2 संचालन करेगा ; 
बला पे (१) नर-नारी सभी नागरिकॉकों आजीविकाके पर्याध्त साधन प्राप्त 


करनेका अश्रधिकार हो, 

(२) जनसमुदायकी भौतिक सम्पत्तिका स्वामित्व तथा नियन्त्रण 
इस प्रकार बेंटा हो कि जिधसे स्वसाधारणक्रे द्वित सर्वोत्तम रीतिसे 
साधित हों, 

(३) श्रार्थिक व्यवस्थाके सचालनका ऐसा परिणाम न हो कि 
उत्पादनके साधनों और घनका केन्द्रीयदरण सर्वंशाधारणके अहितके 
लिए हो, 

(४) पुरुषों और ज्ञियों दोनों ही को एकसे कार्यका एकसा 
वेतन मिले । हे 

(९) कमकर ज्री-पुरुषोंके वल और स्वास्थ्य तथा वच्चोंकी सुकुमार 

- आशुका छुरुपयोग न हो, और आर्थिक आवश्यक्रताओंसे विवश होकर 


नागरिकोंको अपने वल तथा शक्तिको अनुपयुक्त व्यवसायोंमें न 
लगाना पड़े । 


- संदययता 


राज्यके लिए अनु- 
करयणीय कुछ नीति, 
सम्बन्धी सिद्धान्त 


काम, शिक्षा तथा 
विशेष अवस्थामें 
सावंज निक सरकारी 
सहायताका अधि- 
कार ५ 
न्यायोचित और 
मानवोचित परिस्थि- 
तियोंगे काम और 
पानेके 
लिए वन्धान, श्रमिकों 
के लिए निर्वाह- 
वेतन आदि, 
नागरिकोंके लिए 
एकसी अश्रथविधान- 
संहिता 

निःशुल्क प्राथमिक 
शिक्षक... लिए 


बन्धान 


परिगणित जातियो, 
&दिवासियों और 
अन्य निबल लोगों 
की शिक्षा-तम्बन्धी 
ओर आर्थिक हितों 
की रक्षा 


आदार, पोपर- 
तत्व तथा जीव*-स्तर 
का ऊपर उठाना एवं 
सावजनिक स्वास्थ्य 
का सुधार राज्य 
का कतंन्‍्य 


(६) वच्चों और तरुणों की शोपण (दोहन) तथा नैतिक और श्राथिक 
गिरावय्से रक्षा हो | 

१२९ अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाश्रोंकेभीतर 
लोगोंके काम ओर शिक्षा पानेका अ्रधिकार, बेकारी, बुढ़ापा, वीमारी 
शारीरिक अयोग्यता ओर दूसरी नहीं होने योग्य अधिक कठिनाइयथोंमें 
सरकारी सहायता पानेके अधिकारको प्राप्त करानेके लिए राज्य प्रभावकारी 
प्रबन्ध करेगा | 

३३७ राज्य काम करनेकी न्यायोचित और मानवोचित परिस्थितियां 
प्राप्त कराने तथा प्रयूति-सतहायता दिलानेका वन्धान करेगा | 


३४ राज्य उपयुक्त व्यवस्थापन या आर्थिक संगठन द्वारा या अन्य 
किसी प्रकार सभी भ्रमिकोंके लिए, चाहे वे औद्योगिक हों या दूसरे प्रक्ार- 
के, निर्वाइ-वेतन, जीवनका बढ़िया तल स्थिर रखने वाली परिस्थितियों 
और झअवकाशके पूरे उपभोग तथा सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नतिके लिए 
अवसर प्रात करानेका प्रयत्न करेगा | 


३५, राज्य अपने नागरिकोंके लिए भारतके समस्त राज्य-क्षेत्र 
के वास्ते एक सी अ्रथविधान-संहिता बनवानेका प्रयत्न करेगा। 


३६. प्रत्येक नागरिक निःशुद्क प्रारम्मिक शिक्षा पानेका 
अधिकारी है, ओर राज्य इस सविधानके प्रारम्भ होनेके दस वर्षके समयके 
भीतर समस्त बच्चोंकी तव तकके लिए, निःशुल्क ओर अनिवाय शिक्षा 
का वन्धान करे, जब तक कि वे पूरे चोदह वषके नहीं हो जाते | 

३७. राज्य निरवल लोंगोंके शिक्षा-सम्बन्धी और आर्थिक हितो 
की अभिवृद्धि पर विशेप ध्यान देगा, विशेष करके परिगणित जातियों ओर 
आपदिवासियोंके दहितोका; तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार 
के शोषणसे वचाएगा | 


हे८, राज्य अपने लोगोंके आहार, पोषण-तत्व तथा जीवनके 
स्तरको ऊपर उठाना एवं सावजनिक स्वास्थ्यका सुधार करना, अपना 
श 
प्रथम कतव्य मानेगा । 


स्मारकों तथा 
राष्ट्रीय. भहत्वके 
स्थानों एव वस्तुओ- 
का बचाव, सुरक्षा 
छौर १रिषालन 


अन्तर्राष्ट्रीय इन्ति 
ओर सुरक्षारी 
अभिवृद्धि 


भारतका राष्ट्रपति 


सबकी कार्यकारिणी 
शक्ति 


श्र 


३६, यह राज्यका दायित्य होगा कि वह प्रत्येक स्मारक, 
कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचिके ऐसे प्रत्येक स्थान या वस्तु को, 
जिसे पालमिटने विधान द्वारा राष्ट्रीय मद्ृत्वका घोषित कर दिया हो, 
दूषित द्वोने, नष्ट दोने, स्थानसे हटाये जाने, दूर किए जाने या बाहर भेजे 
जानेते, जैसी कि स्थिति हो, वचाये और पालमिट द्वारा बनाए गए विधानके 
अनुसार ऐसे सभी स्मारकों ओर स्थानों तथा वस्तुओ्रोंओों सुरक्षित रखे और 
उनका परिपालन करे। 

४०, राष्ट्रोंके वीच खुले न्‍्यायोचित तथा सम्मान-युक्त संबन्धों 
का आदेश करके, अन्तरष्ट्रीय विधानके तात्पयोंक्ों राज्योके परस्पर 
आधचरणके वास्तविक नियमोंके रूपमें हढ स्थापन करके, तथा संगठित 
लोगोंके आपसी व्यवहारोंमें न्याय एवं संघक्ी जिम्मेवारीके प्रति आदर 


को भावना रखते राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षात्री अ्रभिवृद्धि 
करेगा | 
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भाग ५ 
संघ 
अध्याय १--कार्यकारिणी 
राष्ट्रपति और डप-राष्ट्रपति 


४१५. भारतका एक राष्ट्रपति दोगा | 


४२. (१) संघकी कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपतिमं मिहित होगी 
ओर बह सविधान और विधानका अनुसरण करते हुए. "इसका प्रयोग 
कर सकेगा । 

(२) पूंगामी वन्धानकी व्यापक्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 
भारतकी रक्षा सैन्यकों परम आदेश देने का अधिकार राष्ट्रपति में निद्वित 
होगा और उसके प्रयोगपर विधान द्वारा नियमन होगा । 

(३) इस धारामें कोई भी ऐसी बात नही है, जिससे यह समभा जाए 
कि किसी प्रचलित विधान द्वारा किसी राज्यकी सरकार अथवा अन्य 
अधिकारीको दिए गए. कृत्य राष्ट्रपतिको सौंप दिए. गए. हैं, या बिससे 


पाल्मिंटका राष्ट्रति के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारीकों विध 
कृत्य सौपनेभे रकाबठ हो | हक 
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राष्ट्रपतिका ४३. राष्ट्रपति उस निर्वाचक-मंडलके सदस्यों हारा चुना जाएगा 
चुनाव जो कि 
(क) पालमिंट के दोनों भवनोंके सदस्यों, और 
(ख) राज्यकी व्यवस्थापिका सभाओ्रोंके निर्वाचित सदस्योंको 
मिलाकर वनाया जाएगा । 
रा'ट्रपदिके चुनाव ४४. (१) जहां तक व्यवहाय होंगा, राष्ट्रपतिके निर्वाचनमें 
का ढय विभिन्न रोज्योंके प्रतिनिधित्वकी नाप एकसी हंगी | 
(२) इस प्रकारकी एकरूपता प्राप्त करनेके लिए, पार्लामेंट तथा 
प्रत्येक राज्यकी व्यवस्थापिका सश्गका प्रत्येक निर्वानित सदस्य कितने 
मत दे सकता है, इसकी संख्या नीचे लिखी रीतिसे निर्धारित की जायगी : 
(क) राज्यकी व्यवस्थापिका सभाका प्रत्येक निर्वाचित सदस्य 
उतने मतोंका रखनेवाला होगा, जितनी वार राज्य की कुल 
जनसंख्या में व्यवस्थापिका सभाके चुने जाने वाले 
सदस्योंकी कुल संख्याका भाग देने पर निकले भाग फल- 
में एक हजार आए | 
ह (ख) एक हजारसे भागफल में भाग देने पर यदि शेष पांच सौ 
से कमन हो तो इस खंडके उपखंड (क) में निर्दिष्ट 
प्रत्येक सदस्यके मतोंकी संख्यामें एक ओर जोड़ 
दिया जाएगा। 
(ग) पार्लामेंटके किसी भवनके प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत्तों 
की सख्या वही होंगी, जो इस खंडके उपखंड (क) तथा 
(ख) द्वारा राज्योंक्री व्यवस्थापिका सभाश्रोंके सदस्योंके 
लिए. नियत कुल मत संख्यामें इन सदस्यों की कुल 
संख्याका भाग देनेसे भागफल श्राए, जिसमें आधे से 
अधिक मिन्नकों पूरा एक गिना जाएगा और आपेसे कम 
को कुछ नहीं । 

(३) राष्ट्रपतिका निर्वाचत्र एकहरे, परावर्तनयोग्य मतदान-प्रणालीसे 
अनुपातके अनुसार प्रतिनिधित्व के आधारपर होगा तथा ऐसे निर्वाचनमें 
मतदान गुप्तछुन्द (वो०) द्वारा होगा | 

व्यास्या--यदि व्यवस्थापिका सभाके दो भवन हों, तो इस धारामें 
“किसी राज्यती व्यवस्थापिका सभा” से अमिप्राय साधारण व्यवस्थापिका 
सभासे है, तथा “जनसंख्या” से अभिप्राय अन्तिम पृववर्ती जनगणनामें 
निश्चित की गई जन-संख्यासे है। ह हु 

राट्रपपिका काये- ४५. राष्ट्रपति अपने पद पर आनेकी तारीखसे पांच वर्ष तक 
उस पदुपर झातीन रहेगा, किन्द साथ ही, 


पुरनिर्वाचन्के 
लिए योग्यता 


राष्ट्रपति चुने जाने 
के लिए योग्यटाए 


राष्ट्रपत्रिददके 
“जिए प्रतिवर्व 


। १४ 


व्न्क 


(क) राष्ट्रपति राज्यपरिषदके. अध्यक्ष और जनभवनके 
सभाध्यक्षक्ों सम्बोधित करके अपने हस्तात्रसे लिखे गए 
त्यागपन्न द्वारा अपने पदको छोड़ सकेगा। 

(ख) संविधानका उल्लंघन करनेपर, इस संविधानकी धारा 
२५ मे बताए गए प्रकारसे लगाए. गए अभियोग द्वारा 
राष्ट्रपति अपने पदसे हटाया जा सकेगा | 

ए 
(ग) राष्ट्रपति अपना कायकाल समास हो जानेपर भी, अपने 
उत्तराधिकारीके पदपर आने तक पदासीन रहेगा | 
४६. कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपतिके पद पर है, अथवा रह चुका है, 
उस पद के लिए एक वार और केवल एक वारही, पुनर्मिरवांचनके लिए 
खड़ा हो सवेगा। हु हु 
४७, (१) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जानेके लिए योग्य नह 
समझा जायगा, यदि 

(क) वह भारतका नागरिक न हो, 

(ख) बह पेंतीस वर्षकी आयु पूरी न कर चुका हो, और 

(ग) साधारण सस्ाके लिए सदस्य चुने जानेके लिए, योग्यता 
न रखता हो | 

(२) ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जानेके लिए योग्य नहीं समझता 
जायगा ज़ो कि भारत सरकार अथवा किसी राज्यक्ी सरकारके अधीन, 
अयवा उक्त सरकारोमेंसे किसॉके द्वारा नियन्त्रित किसी स्थानीय 
अथवा दूसरी राज्य-सत्ताके अधीन किसी बेतनके पद झयवा स्थानपर 
आसीन हो । रे 

च्यास्या--इस “खंडके लिए कोई व्यक्ति किसी वेतनके पद अ्रथवा 
स्पानपर आसीन केवल उसी अबस्थामें नहीं समझा जाएगा जबकि: 

(क) वह या तो भारतका या प्रथम परिशिष्टके भाग श में उत्त 
समय गिनाए गए, किसी राज्यका मन्त्री है, या 

(ख) वह प्रथम परिशिष्य्के भाग ३ में उस समय गिनाए गए. 
किसी राज्यका मन्‍्त्री है, यदि वह राज्यक्री व्यवस्थापिका 
सभाके प्रति अथवा जहाँ राज्यकी व्यवस्थापिका सभा के 
दो भवन हैं, वहाँ उसके जन-भबनके प्रति उत्तरदायी है, 
ओर यदि ध्यवस्थापिका सभा अथवा भवनके, जैसी कि 
स्थिति हो, कमसे कम तीन चौथाई सदस्य निर्वाचित हों | 

४८७ (६) राष्ट्रपति नतो पालमिटका और न .किसी राज्यकी 
व्यवस्थापिका सभाका संदस्य होगा और यदि पार्लामेंट या किसी राज्य 
व्यवस्थानिका सभाका वद सदस्य निर्वाचित हो जाए, तो यह मान लिया 


जाएगा, कि उसने पार्लामेंट अथवा उस व्यवस्थापिका. सभामें, जैसी कि 
स्थिति हो, अपना स्थान राष्ट्रपतिके पद पर आसीन द्वोनेकी तारीणते 


' छोड़ दिया है। 


राष्ट्राति या स्था- 
दापन्‍्न राष्ट्रपति या 
राष्ट्रपतिके. छत्यों- 
को सम्पन्न करने- 
वाले व्यक्ति दबाए 
पदअहण  करनेके 
पूव॑ सम्मोदन या 
शपथ-अहण 


राष्ट्रपति पर अभि- 
योगलगामैकी कार्य- 
प्रयाती 


(२) राष्ट्रपति लाभके किसी दूसरे पद या स्थानकों प्रहण नहीं 
करेगा। ४ न 

(३) राष्ट्रपतिके लिए अपना सरकारी निवास रहेगा और उसको वे 
बेतन या भत्ते दिए जाएंगे, जो पार्लामेंट विधान द्वारा निश्चित करेगी, और 
जब तक इसके विपयमें इस प्रकारका वन्धान न वने, तब तक द्वितीय 
परिशिष्ट में निर्दिष्ट वेतन तथा भत्ते दिए जांणगे। 

(४) राष्ट्रपतिके वेतन तथा भत्ते उसके कायकालमें घटाएं नहीं 
जा सकेंगे | 

४६ प्रत्येक राष्ट्रपति या स्थानापन्‍न राष्ट्रगति अथवा जो कोई 
व्यक्ति उसके कृत्योंका संपादन करता है, अपने पद-महर्ः करनेसे पूर्व 
भारतके परमन्यायाघीशके सामने सम्मोदन या शपथ ग्रहण करेगा : 

“मैं अमुक, द्वृदयसे (सम्मोदन करता) तौगंध लेता हूँ, कि मैं सच्चे 
हुदयसे भारतके राष्ट्रपतिके पद-मारको निभाऊंगा (या राष्ट्रपति के 
कार्योका सम्पादन करूंगा) तथा भरसक अधिकसे अधिक, संविधान और 
विधानकी रचा, परिरक्षा और प्रतिरक्षा करूंगा और मै तन-मन से भारत की 
जनताकी सेवा और भलाईसमें रत रहूँगा |” 

५०, (३१) संविधानका उल्लंघन करनेके लिए जब राष्ट्रपतिपर 
अमियोग लगाया जाए, तो पार्लामेटका कोई भी भवन दोषारोप उपस्थित 
कर सकेगा, किंतु 

(२) ऐसा कोई दोषारोप तव तक उपस्थित नहीं किया जा सकेगा, 
जब तक कि | 

(क) भवनके कमसे कम तीस सदस्योंने हस्ताक्षर करके 
लिखित यूचनाके साथ, ऐसे संकल्पका प्रस्ताव रखने के 
लिए विचार न प्रकट किया हो कि वे लोग राष्ट्रपति के 
ऊपर दोषारोप लगाना चाहते है, 

(ख) जब तक कि उक्त भवनके सारे सदस्योंमे से कमसे कम 
दो तिद्दाईका उस प्रस्तावपर समथन न प्राप्त हो | 

(३) जब पालमिंटका एक भवन दोषारोपको इस प्रकार उपस्थित 
कर चुके, तव दूसरा भवन उक्त दोषारोतकी जांच करेगा या करवाएगा 
और इस जाच मे राष्ट्रपतिको स्वयं उपस्थित होने या अपनी जगद़ क्रिसीकी 
मेजने का अधिकार होगा | 

(४) यदि जाचके बाद राष्टपतिके विरुद्र अपध्यित किए गए 
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दोषारोपके सिद्ध दौनेकी घोषणाफै वारैमें कोई प्रस्ताव जाँच कराने 
वाले भवनके सारे सदस्योमेंसे कमसे कम दो तिहाई द्वारा समर्थित होकर 
पास हो जाये, तो पास करनेकी तारीखसे उक्त प्रत्तावफे कारण राष्ट्रपति 
झपने पदसे हट दिया जाएगा । 

रिक्त हुए स्थान ५१. (१) राष्ट्रपतिके कार्यकरालक्नी समाप्तिके कारण रिक्त हुए 
स्थानकी पूर्तिके लिए कार्यकालके बीच हीमें रिक्त स्थानका चुनाव कर 
लिया जाएगा। 

(२) राष्ट्रपतिकी रुत्यु, पद-त्याग या हृठाये जाने, अथवा किसी दूसरे 
कारणसे रिक्त हुए. पदकी पूत्तिके लिए, स्थान रिक्त होनेके बाद, यथा- 
सभव शीघ्र और किसी प्रकार भी छु मास बीतनेके पहिले ही, निर्वाचन कर 
लिया जायेगा, और रिक्त स्थानकी पूर्तिके लिए निर्वाचित व्यक्ति इस 
सविधानकी धारा ४५ में नियत की गयी पाँच सालकी पूरी अवधिके 
लिए पदासीन होनेका अधिकारी दोगा | 


88 हलक ४२, भारतका एक उपराष्ट्रतति होगा। 
उपराष्ट्रपाति पदेन ० ठे न ड घद्‌ः दूं 
हक भू३. उपराष्ट्रपति परेन राज्यपरिषद्का अध्यक्ष दोगा और दू0रे 


अजा हो किसी देतनवाल्ते पद या स्थानकों अहण न करेगा ; 
|] 
किन्तु साथ ही, जब कभी वद राष्ट्रपतिका स्थानापन्न द्ोगा, 
अथवा इस सविधानकी ५४ वीं धाराके अनुसार राष्ट्रपतिके कृत्योंका 
सम्पादन करेगा, तो वह राज्य-परिषदके अ्रव्यक्ष-पदके हृत्योंक्ों नहीं करेगा। 
उपराष्ट्रपति राष्ट्र मृत रे 
पतिकी भलुपर्थिति ४४ (१) राष्ट्रपतिकी स॒त्यु, पद-त्याग अथवा इहटाये जाने या 
था आदस्मिक स्वान: किसी दूसरे कारणसे, उतके पदके रिक्त होने पर, उपराष्ट्रति उस तारीख 
र्क्ताके समय राष्ट्र. पक राष्ट्रपतिका स्थानापन्न होगा, जब तक कि इस अध्यायके रिक्त-स्थान 
पतिके पदको ग्रहणकरेगा के पूर्तिसस्व॒न्धी नियमोंके अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रति अपने पदकों 
या उसके छत्योंका ग्रहण न कर ले । 


सम्पाइन करेगा (२) अनुपस्थिति, बीमारी अथवा किसी दूसरे कारणसे जब राष्ट्र- 
पति अपने कृत्य करनेमें असमथ हो, तो उपराष्ट्रपति उसके कृत्योंका सम्पादन 
उस तारीख तक करेगा, जिस तारीख तक क्रि राष्ट्रपति अपने कृत्योंको फिरते 
समाल न त्ते । 
(३) जिस समय तक उपराष्ट्रपति इस प्रकार राष्ट्रपतिका स्थानापन्न 
हा उस समय तक वह राष्ट्रपतिकी अधिकार-शक्तियों और निर्भयताओंका 
उपराष्ट्रपतिका 3230 459% 


सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्वके आधार पर, एकहरे परावर्त्तनयोग्य कब 


प्रणालीसे, उपराष्ट्रपतिका निर्वाचन करेंगे और ऐसे में 
शुप्त-छुन्द हारा होगा। 5003230900% 
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हे उपराष्ट्रति पालमिट या किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाका सदस्य 
नहीं रहेगा और यदि वह पार्लामेट या किसी राज्यकी व्यवस्थापिका सभाका 
सदस्य निर्वाचित हो जाय, तो वह जिम तारीखसे अपने पद पर आयेगा, उस 
तारीखसे वह पार््नम्ट अथवा उक्त व्यवस्थापिकाय।, जैसी कि स्थिति हो, 
सदस्य नही समभा जायेगा। 

(२) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपतिं इने जानेके यं्य नहीं समझा 
जायेगा, जब तक कि वह : 

(क) भारतका नागरिक न हो ; _ २ 

(ख) पैंतीस वर्ष कीआयु पूरी न कर चुका हो ; औौ 

(ग़) राज्य-परघदका सदस्य चुने जानेकी योग्यता न 
रखता दो। 

(४) ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुने जानेके लिए योग्य नहीं समझा 
जायेगा, जोकि भारत-सरकार या किसी राज्यकी सरकारके आधीन श्रथवा 
उक्त सरकारोंमें से किर्साके भी द्वारा नियंत्रित किसी स्थानीय अथवा दूसरी 
राज्य-सत्ताके आधीन, किसी वेतनके पद या स्थानपर आसीन है | है 

व्यास्या--इस खण्डके लिए कोई व्यक्ति किशी वेतनके पदपर 
अथवा स्थानपर आसीन केवल उसी अवस्थामें नहों समझा जायेगा, 
जब कि वह : 
(क) या तो भारतका या प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस 

समय गिनाये गये किसी राज्यका मंत्री हो ; अथवा 
(ख) प्रथम परिशिष्ठटके भाग ३मे उस समय गिनाये गये 
किसी राज्यका मन्‍्त्री हो, यदि वह राज्यकी व्यवस्थापिका 
सभाके प्रति या जहाँ व्यवस्थापिकाके दो भवन हैं, वहाँ 
उरुके ऐसे साधारण भवनके प्रति उत्तरदायी है, और यदि 
व्यवस्थापिया _रमा शभ्रथवा भवनके, जैसी कि स्थिति हो, 
कमसे कम तीन चौथाई सदस्य निर्वाचित हों। 

(४) उपराष्ट्रपतिके कायकालकी समाप्तिके कारण रिक्त हुए स्थान- 
की पूत्तिके लिए, कायल समास होनेके पहिले हो, चुनाव कर लिया जायेगा | 

(६) उपराष्ट्रपति) झत्यु, पद त्याग या हृटाये जाने अथवा किसी 
दूसरे कारणसे रिक्त हुए पदकी पूर्तिके लिए, स्थान रिक्त होनेके बाद, 
यथा-संभव शीघ्र ओर किसी प्रकार भी छ मास वीतनेके पहिले दी, निर्वाचन 
कर लिया जायेगा; और रिक्त-स्थानक्री पूर्तिके लिए. निर्वाचित ब्यक्ति इस 
संविधानकी घारा ८४३ में नियत वी गयी पोंच सालकी पूरी अवधिकेलिए 


पदासीन होनेका अधिकारी दोगा | 


१६. 


द ५ 
उपराष्ट्रपतिका ५६, उपराष्ट्रपति अपने पदयर आनेकी तारीखसे पॉच वर्ष तक 
कार्यकाज उत पदुपर आंसीन रहेगा; किन्तु साथ दी, 

(क) उपराष्ट्रयति राष्ट्रपति क्रो सम्बोधित करके अपने हस्ताक्षर- 
के साथ त्यागपत्र लिख कर पदको छोड़ सकेगा, 

(ख) यदि राज्यपरिपद्‌ तत्कालीन सदस्योके बहुमतसे बैता 
प्रस्ताव पास कर दे, और साधारण-भवन उससे सहमत हो, 
तो उपराष्ट्रपति श्रसमथता या विश्वास खो देनेके कारण, 
अपने पदसे हटाया जा सफ़ता है. किन्तु इस खंउके प्रयोजन 
के लिए, कोई प्रस्ताव उपध्यित नहीं क्रिया जा सकता, 
यदि १४ दिन पहिले, ऐसे प्रस्तावके उपस्थित करनेके 
अभिप्रायकी चूचना न दे दी गयी हो | 

(ग) उपराष्ट्ररति अपने कार्यकरालके समाप्त हो जानेपर भी, तव 
तक-अपने पद पर वना रहेगा, जब॒तक कि उसका उत्तरा- 
घिकारी पदपर आ नहीं जाता। 

फिसी योगायोगमें._. ४७, इस अध्यायमें वन्‍्धान न किये किसी योगायोगमें-राष्ट्रपति, 


रादपाके कार्य- के इत्यके सम्पादनके लिए, पालमिन्ट, जैवा उचित समझे वैसा वन्धान 
सम्पाइनक्ैलिए बन्धान बना सकेगी | 


बननेफा अधिकार ८“ (१) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतिके निर्वाचनसे उठनेवालेया 
राष्ट्रपति था उप- 


सम्बन्धित सभी सशयों और विवादोंशी जॉच और निर्णय परमन्यायाज्ञय 
राष्ट्रपति के चुनाव करेगा औ नस अन्तिम हो 
से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष * गी ओर उसता निणय अन्तिम होगा | 
रूपसे. सम्बन्धित (२) एस सविधानकी वन्धानोंके श्राधीन रहते हुए, राष्ट्रपति या 
विपय उपराष्ट्रपतिके निर्वाचनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे सम्बन्धित किसी विपय- 
का नियमन पालमिन्ट विधान द्वारा कर सकेगी | 
४६५ (१) राष्ट्रपतिको अधिकार होगा कि- 


विशेष परिस्थि- (के) उन सभी परिस्थितियोंमें जिनमें कि सैनिक न्यायालयने 
तियोमें. क्षमादान दण्ड या दरणदज्ञा दी हो, 

करने दण्डको स्थगित." (स्ध) उन सभी परिस्यितियोंमें, जिनमें कि उस अ्रपराधके लिए दण्ड 
है हे कर या दस्डाशा ऐसे विषयके विधानके आधीन दी गयी है, 
को अधिकार 533 जिस विषयके लिए विधान बनानेका अ्रधिकार केवल 


पालमिण्ट को है, अपराध ज्षेत्रवाल्ले राज्यकी व्यवस्थापिका 
सभाऊ़ो नहीं; 


(ग) उन सभी परिस्थितियोंमें, जिनमें कि सृत्यु-दण्ड दिया 
गया दो, 

किसी अपराधके लिए. दंडित किसी व्यक्तिके दण्ड- 

को क्षमा कर दे, कुछ कालके लिए स्थग्रित कर दे या उस 


स'पकी काये- 
कारिणी शक्तिकी 
सीमायें 


शध्ट्रप तिकी सहा- 
यता और मंत्रणा 
देनेवी लिए मंत्रि 
प्रिषद्‌ 


व्यक्तिकों छोड़ दे, अथवा दरडोशाको रोकवा दे, छोड़ दे 
या हलका कर दे | 
(२) इस धाराके खण्ड (१) के उपखंड (क) में कोई भी ऐसी बात 
नहीं है, जिसका कि भारतकी रणसेनाके क्रिसी श्रधिकारीके विधानप्रदत्त 
उन अधिवतररॉपर प्रभाव पड़ता हो, जिनके द्वारा वह सेनिक न्यायालय द्वारा 
दी गयी दण्डाशाको रोकवा देने, छोड़ने या इलका करनेक्नी क्षमता 
रखता है। 
(३) इस धाराके खए्ड (१) के उपखरड (ग) में कोई भी ऐसी बात 
हीं है, जिससे कि उस समय प्रचलित किसी विधानके अनुसार राज्यके 
प्रान्तपति श्रथवा नरेश द्वारा प्रउक्त होने वाली मृत्यु-दरडाज्ञाके रोकवा देने 
छोड़ देने या इलका कर देनेके अधिकार पर प्रभाव पड़े | 
६०. (१) इस संविधानकी बन्धानों के आधीन रहते हुए, 
(क) वे विषय जिनके तम्बन्धमें विधान बनानेके लिए. पालमिंटको अधिकार है, 
(ख) और वे अधिक्रार जिनके द्वारा उन्धि या समभोतेके वलपर 
भारत-सरकार द्वारा प्रयोग किये जानेवाले अधिकारतता, और 
अधिकार-क्षेत्र लागू किये जाँय, संबकी कार्यक्रारियी शक्तिके अन्तर्गत 
सममे जायेंगे 
किन्तु साथद्दी इस खण्डके उपखएड (क) में निदिष्ट कायकारणी शक्ति 
का विस्तार किसी राज्यके भीतर उन विषयोंतक न होगा, जिनके सम्बन्धमे 
राज्यकी व्यवस्थापिकू सभाकों भी विधान बनानेका अधिकार है; यदि 
इसके विरुद्ध इस संत्रिधान या पार्लामेंट द्वारा बनाये किसी विधानमें इसके 
लिए स्पष्ट वनन्‍्धान न हो | 
(२) जब तक पालमिण्ट इसके विपरीत बन्धान न करे, तब 
तक कोई राज्य या राज्यका अधिकारी या उसकी कोई सत्ता इस धारामें 
विहित किसी बातके रहते हुए भी, उन विषोंमें, जिनके बारेमें पालमिंद को 
उस राज्यके लिए विधान बनानेका श्रधिक्रार है, उसी प्रकार कायकारिणी 
शक्ति और कृत्योंका प्रयोग करता रद्द सकती है, जिस प्रकार इस संविधान- 
के प्रारंभ होनेके पूथ च्ुण तक कर सकती थी। 
मंत्रियरिषद्‌ 
६१. (१) राष्ट्रपलिकों उसके करत्तंव्य-पालनमें सहायता तथा 
मन्त्रणा देनेके लिए, एक मंत्रिपरिपद्‌ होगी, जिसका प्रमुख प्रधान-मंत्री 


द्ोगा। 
(२) मंत्रियों ने प्रधानकों कोई मत्रणा दी या नहीं और यदि दी तो 
क्या दी, इस प्रश्नपर न्यायालयमें जाँच नहीं की जासकेगी | 


मर््रियोंके बारेमे 
दूसरे बन्धान 


भाज़का मद्दा- 


भारत-सरकारके 
कायेका सवालन 
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६२ (९) प्रधान-मंत्रीकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और दूसरे 
मन्रियोंकों भी वह प्रधान-मंत्रीके परामर्शसे निशुक्त करेगा | 

(२) जब तक राष्ट्रपतिकी मर्जी रहेगी, तभी तक मंत्री अपने पदपर 
आंसीन रहेंगे | 

(३) मन्त्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूपसे जनभवनके प्रति उत्तरदायी 
होगी । ेु 

(२) पद-महरणके पूरा मंत्रीको राष्ट्रपति तृतीय परिशिष्टम इसके 
लिए निर्धारितकी गयी वाक्यावलीके अनुमार पद तथा गोपनीयताकी 
शाप दिलायेगा | 

(५) कोई मन्री छ मातके चाद मंत्री नहीं रह सकेगा, यदि इस 
अवधिके भीतर वह पालमिन्टके किसी सवनका सदस्य नहीं दो जाता | 

(६) समय-समय पर पालमिंद मत्रियोंडझा वेतन और भत्ता विधान 
द्वारा निश्चित करती रहेगी, और जब तककि वद्द इसपर अपना निर्णय न 


दे दे, तव॒ तक वेतन और भत्ता वद्दी रहेगा, जोडि द्वितीय परिशिष्टमें 
निर्दिष्ट है । 


भारतका महा-नियुक्तक 


६३. (१) परमन्यायाल्यका न्यायाधीश नियुक्त किये जानेकी 
योग्यता रखनेवाला व्यक्ति र्ट्रपतिद्ारा महानियुक्तक नियुक्त किया 
जायेगा । 

(२) मद्दानियुक्ततकका कत्तव्य होगा; कि वह सरकारको ऐसे 
वैधानिक विषयोंके सबधमें मंत्रणा दे, था ऐसे वैधानिक स्वरूपवाले दूसरे 
कत्तव्योंत्रा पालन करे, जिन्हें कि राष्ट्रपति समय-समयपर उसको निर्देश 
करे या सौंपे, तथा उन क्तंव्योंका पालन करे, जो उस्ते संविधान या उस 
समय प्रचलित किसी दूसरे विधान द्वारा दिये या आधीन किये गये हों । 

(३) महानियुक्तकको अपने कप व्यके अजुष्ठानमें भारत राज्य- 
है अन्तग्गंत सभी न्‍्यायालयोंमें अपनी वात सुनानेका अ्रधिकार 
द्ोगा | 

(४) जब तक राष्ट्रपतिकी सर्जी हो, तब तक महानियुक्तक अपने 
पद पर रहेगा और जैठा राष्ट्रपति निश्चित करे, वैसा पारिश्रमिक उसे 
मिलेगा । 

सरकारी कार्यका संचालन 

६४. (१) भारत-सरकारकी सारी क 

के नामसे फी गयी कही जायेगी | 


(९) राष्ट्रतिके नामसे निकाले गये या कार्यान्वित डिये गये 


'यकारी कार्यवाही राष्ट्रपति- 


२२ 


आदेश या दूसरे अधिक्रार-पत्र, राष्ट्रपति द्वारा बनाये नियमोंमें निर्धारित 
रीतिसे प्रमाणीकृत किये जायेगे; और इस अरकार प्रमाणीकृत किये गये 
आदेश या अधिकार पत्र की मान्यतापर यह कहके आक्षेव नहीं किया 
जा सकेगा, कि उन्हें स्त्रयं राष्ट्रतिने नहीं निश्रला या कार्यान्वित 
किया है | 
६५. प्रधान-मंत्रीका कत्त 57 होगा कि-- 
(क) वह सघके कामोके शासन-प्रउन्धतवधी मत्रिपरिषद्के 


राष्ट्रतिको _ हे 
स्वना देने आदि सारे निणयों तथा व्यवस्थापित किये जानेवाले प्रस्तावोंसे 
के बारेमें प्रधान- राष्ट्रपतिको श्रवगत कराये , 
मंत्रीके कतंब्य (ख) वद संघके कार्योंड़े शासन-प्रन्‍न्‍्ध और व्यवस्थापित होने 


बाले प्रस्तावोंके बारेम ऐसी सारी जानकारी प्रस्तुत करे, 
जिसभी राष्ट्रपति मांग करे, 
(ग) यदि राष्ट्रपति आवश्यक समभता हो, तो ऐसे किसी विपय 
को मत्रि-परिपदके सम्मुल्न विचाराथ रखे, जिसपरकि 
एक मन्नौने निर्णय-दे दिया हो, लेकिन परिषदुर्में उसपर 
विचार न हुआ दो । 
अध्याय २-- पालमिन्ट 
साम्रान्प 
६५. संघके लिए, एक पार्लामेन्ट होगी, जो राष्ट्रति और दो 
मवनोंसे मिलकर बनेगी; भवनोंके नाम क्रमराः राज्यपरिषद्‌ और जवभवन 
होंगे | 
पा्लामिटके भवनों ६७ (१) राज्य-परिषद्के दो सौ पवास सदस्य होंगे, जिनमेंसे 
लक (क) पन्द्रह सदस्योंको राष्ट्रपति इस धाराके खण्ड (२) में वन्धान 
की गयी रीतिसे मनोनीत करेगा ; और 
(ख) वाकी सदस्य राज्योके प्रतिनिधि होंगे ; 
किन्तु साथ ही, प्रथम परिशिष्टके भाग है में उस समय गिनाये गये 
राज्योक्ति प्रतिनिधियोंकी कुल सख्या इन वावी सदस्योके चालीस प्रतिशत 


से अधिक न होगी । 

(२) इस धाराक्षे खण्ड (१) के उपखणड (क) के श्रनुसार राष्ट्राति 
द्वारा मनोनीत द्ोनेवाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें निम्न प्रकारके 
विपयोंमे विशेष ज्ञान अथवा व्यवद्यास्क अनुभव हो -- 

(क) साहित्य, कला, विशन और शिक्षा, 
(ख) कृषि, मत्त्य-पालन ओर तत्सहश विषय , 


(ग) इंजीनियरी ओर स्थापत्य, 


प्रार्लामैंटा संगठन 


ररे 


(घ) लोक-शासन-प्रवन्ध और सामाजिक सेवायें; 
(३) प्रथम परिशिष्टके भाग १ या भाग हे में उस समय गिनाये गये 
प्रत्येक राज्यके प्रतिनिधि निम्न प्रकार निर्वाचित होंगे :--- हु 

(क) जहाँ राज्यकी व्यव॒स्थापिका समाके दो भवन हों, वहाँ 
साधारण भवनके निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधियोंका चुनाव 
करेंगे , 

(७) जह्वां राज्यकी व्यवस्थापिका समाका एक दी मत्रन है, 
वहाँ उस भवनके निर्वा चत सदस्य प्रतिंनिधियोंका खुनाव 
करंगे ; और ः 

(ग) जद्टों राज्यवे जिएए कोई व्यवस्थापिका सभा नहीं है, वहों 
प्रतिनिधि ऐसी रीतिसे निर्वाचित किये जायेंगे, जैसे कि 
पालमिन्ट विधान द्वारा निश्चित करेगी | ु 

(४) राज्य परिषद्के लिए. प्रथम परिशिष्टके भाग २ में उस सप्रय 
गिनाये गये राज्योंके प्रतिनिधि ऐसी रीतिसे निर्शचित किये जायेंगे, जैसे 
कि पालमिन्ट विधान द्वारा निश्चित करेगी । 

(४) (क) इस सविधानकी ,घारा २६२ और धारा २६३ के 
बन्धानोंके अधीन रद्दते हुए, राज्योंके प्रादेशिक जनप्रतिनिधि मतदाताओं - 
के द्वारा सौधे निर्वाचित होंगे, और जनभवनमें उनकी संख्या पॉचसौसे 
अधिक न होगी | ह 

(सर) उपखण्ड (क) के लिए, भारतके राॉज्योंका प्रादेशिक 
निर्वाचन-क्ेत्रोमिं विभाजन, वर्गीकरण या निर्माण किया 

- जायेगा और प्रत्येक ऐसे निर्वाचनत्षेत्रके लिए प्रतिनिधियों- 

की संख्या इस प्रकार नियत की जायेगी, जिधमे कि प्रत्येक 
७, ५०, ००० जनसख्याके लिए एके कम ओर 
प्रयेक ५,०० ००० जनसंख्याके लिए. एकसे अधिक 
प्रतिनिधि न होगे , 

किन्तु साथ ही, यद भी आवश्यक है, कि प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में 
उस समय गिनाये गये राज्योंके प्रतिनिधियोंक्री कुल संख्या और उन राज्यों 
की कुल जनसंख्या के बीचक्रा अनुपात, उक्त परिशिष्टके भाग १ और २ 
में उस समय गिनाये गये राज्योंके प्रतिनिधियोंकी कुल संख्या एवं उन 
राज्योंकी कुल जन-एख्याके बीचके अनुपातसे अधिक न होगी। 

(ग) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्रके लिए किसी समय निर्वाचित 
किये ग़ेंये सदस्योंकी छंख्या और उस प्रदेशक्री पिछली 
जनगयणनाके अनुसार पायी गयी जनसंख्याके बीचके 

- अनुपात जद्दों तक व्यवहाय हो सकेगा, सारे भारतमे एक 


२४ 


पारज॑मेण्टके 
भवनोंका कार्यकाल 


पार्जशमिण्टके अधिवे- 
शन, उसका लम्बा 


स्थगन और भंग ऐोना की तार 


सा ही हीगा | 

(६) जनभवनके लिए प्रतिनिधियोंका चुनाव वयस्कमताधिकारके 
आधारपर होगा, अर्थात्‌ प्रत्येक नागरिक ऐसे निर्वाचनोंमें मतदाता-दूची 
में लिखे जानेका अधिकारी होगा, जिसकी आयु इक्कीस वर्षते कम 
नहीं है और इस संविधान पार्लामेंटके क्रिंसी और व्यवस्थाके आधीन, निवासी 
न होने, पागल होने, घोर अपराधी द्वोने या भ्रष्ट या अवैध आचरणवाला 
होनेके कारण, अयोग्य नहीं वना दिया गया दो | 

(७) पारलमेंट विधान द्वारा राज्योंके अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों- 
की व्यवस्थापिका समभामें प्रतिनिधि निश्चित करनेफे बारेमें बन्धान 
कर सकेगी | 

(5) प्रत्येक मनुष्य-गणनाक्ी समाप्ति पर, राज्य-परिषद्में भिन्न- 
भिन्न राज्यो ओर जनभवनमें मिन्न-भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रोके 
प्रतिनिधियोंकी संख्या इस संविधानकी धारा २८६ के बन्धानोंके आधीन 
रहते हुए, ऐसी राज्यसत्ता द्वारा उत रीतिसे और उठ तारीखसे कार्यान्वित 
होनेके लिए, फिरसे ठीक की जायगी, जैसाकि पालमिंट विधान द्वारा 
निश्चित करेगी । 

(६) जब राज्य-परिषदूने प्रतिनिधि मेजनेके लिए प्रथम परिशिष्द- 
के भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्योंकी मिलाकर समूह बनाया जाय, 
तो इस धाराके लिए वह सारा समूह एक राज्य समझता जायेगा । 

शे८म. (१) राज्य-परिषद्‌ भंग नहीं की जा सकेगी, बल्कि उसके 
सदस्योंमेंसे जहां तक द्वो सके, लगभग एक तिद्याई सदस्य पार्लामेंटके 
विधान द्वारा बनाने तत्तंबंधी विधानोंके श्रनुसार, हर दूसरे सालकी 
समाप्ति पर अलग हो जायेगे | 

(२) यदि समयसे पदिलेदी भंग न कर दिया जाय, तो जनभवन 
अपने प्रथम अ्रधिवेशनक्े लिए निश्चित तारीखतसे पाँच वर्ष तक चालू रहेगा; 
किन्तु इससे अधिक नहीं, और इस पॉच वषके कार्यक्रालकी समाप्ति पर 
जनभवन भंग द्वो जायेगा । 

किन्तु साथ ही यह आवश्यक है, कि जत्र तक संकटकालकी ड- 
धोंषणा लागू है, राष्ट्रपति एक बार एक वर्षते अधिक न जाने वाली 
अवधिके लिए: और किसी अवस्थामें भी उद्घोषणाका क्रियाकाल समातत 
होनेके वाद, अधिकसे अधिक छ मासकी अ्रवधिके लिए, उक्त कायकाल 

केगा। 
20203 बा (१) पालमिटके भवनोंके प्रतिवर्ष कमसे कम दी वार 
अधिवेशन बुलाये जायेंगे, तथा उनके एक अधिवेशनकी अन्तिम बैठक- 
गैख और अ्रागामी अधिवेशनकी पहली वैठकके लिए निश्चित की 


श्प 


गयी तारीखके बीचमें छु मासका श्रन्तर नहीं पड़ना चाहिए | 
(२) इस घाराके बन्धानोंके अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति समय 
समय पर ; ! 

(क) पालमिेंटके भवनों या किसी एक भवनकों जिस, स्थान 
पर उचित समके, उस रथान पर अधिवेशनके लिए बुला 
सकेगा; 

(ख) भवनोंकों चिरकालके लिए स्थगित कर सकेगा, और 

(ग) जनभवनको भंग कर रुकेगा | है 

भवनोके सीफने ७०. (१) पार्लामेठके किसी मवन या एकत्र हुए दोनों भवनोंकि 


भाषण करने ओर सामने राष्ट्रपति भाषण दे सकेगा और इस फामके लिए. सदस्यों 
उनको सन्देश भेजने की उपस्थितिको चाहेगा | 


ह केक (२) राष्ट्रपति पालमिटमें उठ समय विचाराधीन किसी विधान 
मतौदे या दूसरे किसी विषयमें पार्तामेट्के किसी भवनके लिए अपना सन्देश 
मेज सकेगा, और जिस भवनको इस प्रकार कोई सन्देश सेजा गया हो, वह 

: भवन उस सन्देश द्वारा चाहे गंए विचारणीय विषय पर सुविधानुसार यथा- 
शीघ्र विचार करेगा। हि 
पाशमि८टके ७१. (३) प्रत्येक अधिवेशनके आरंभमें राष्ट्रपति पार्लामेंट 
प्रत्येक भ्रधिवेशन 


के भारम्भमे के एकत्र हुए दोनों भवनोके समक्ष भाषण देगा, और पार्लामेंटकों बुलाने 
पतिका... बिइु. | फारण बतलायेगा । 


मल _ (९) किसी भी भवनकी कार्यप्रणालीके नियामक नियमों द्वारा ऐसे 
में उत्जिखित बातों. “यम उल्लिखित विपयोंकी श्रालोचनार्थ समय रखनेके लिए. तथा 
पर पालमिण्टमैँ सवनके दूसरे कायोमें इस आल्ोचनाक्ो प्रयम स्थान देनेके लिए, बनवा न 
आनोचना बनाया जायेगा | 


बज र, किसी भी भवन या अधनांके संयुक्त अधिवेशनमें या 
कमरा उत्तक पालियामेंटकी ऐसी समितिमें, जिसमे उसका नाम सदस्यके रूपमें दिया 
गया हो, भारतके प्रत्येक मत्री और महानियुक्तकको बोलने, कार्य- बाहियोंमे 


भाग लेनेका अधिकार दोगा, किन्तु इस धाराके अनुसार उसे मत देनेका 


अधिकार न होगा । 
व पालमिण्टके पदाधिकारी 
अप आर ठप ७३२. (१) भारतका उपराष्ट्रयति पदेन राज्य-परिपदका सभापति 
छा होगा | 
(९) राज्य-परिपद्‌ यथाशीत्र अपने किसी सदस्यकों अपना अध्यक्ष 
चुनेगी और जब जब उपाध्यक्तजा पद जाली दोगा, तब तव परिषद्‌ अपने 
किसी दूसरे सदस्य को झपना उपाध्यक्ष चुनेगी | 
है. 4 
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उपाध्यक्षेके. पद 
का रिक्ति होना 
त्याग “पत्र देना तथा 
पठसे हटाया जाना 


उपाच्यक्ष था अन्य 

व्याक्तयोँदा अध्यक्ष 
के पदकार्यके सम्पा- 
दन करने शअ्ववा 
उसका. स्थानापन्न 
होंनेकी क्षमता 


जनभवनका सभा- 
ध्यक्ष और उपसभा- 
ध्यक्ष 


समभान्यक्ष तथा 
उपसभाध्यक्षके पका 
रिक्त दोना, उनका 
त्याग पन्र देनाण 
इटाया जाना 


७४ राज्य-परिपदके उपाध्यक्षके पदपर झआासीन सदस्य - 
(क) यदि परिषद्का सदत्य नहीं रहा हो, तो उसका पद रिक्त 
समझा जायेगा ; ; 
- (ख) किसी समय भी अ्रपने दस्ताक्षरसे अ्रध्यक्षक्रों पत्र लिख कर 
पद त्याग कर सकेगा ; और 
(7) यदि राज्यपरिपद्‌ तत्कालीन रुदस्थोके वहुमतसे वैसा प्रस्ताव 
पास कर दे, और जन भवन उससे सहमत हो, तो वह 
असमथताके कारण या विश्वास खो देनेके कारण अपने 
पदसे हटाया जा सकता है ; 
विन्तु साथ द्वी, इस धाराके खण्ड (ग)के लिए, कोई प्रस्ताव तव 
तक न - लाया जा सकेगा, जब तक कि उक्त प्रस्तावक्रे उपस्थित करने के 
अभिप्रायकी सूचना कमसे कम चोदह दिन पहिले न दे दी गयी हो | 
७५, (१) जव अध्यक्षका पद रिक्त हो, या उस अ्वधिमें जब कि 
इस संविधानकी घारा ५४ के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिका स्थानापन्न' 
बना हुआ दो, अथवा उसके हृत्योंका सम्पादन कर रहा हो, तब उपाव्यक्ष 
अथवा यदि उपाध्यक्षका पद भी रिक्त हो, तो राष्ट्रपति द्वारा इस 
कामके लिए नियुक्त राज्य-परिपद्‌का कोई भी सदस्य उक्त पदके कर्चब्योंका 
सम्पादन कर सकेगा | 
(२) राज्य-परिषदकी किसी भी बैठकके अध्यक्षकी अनुपस्थितिमे 
उपाध्यक्ष अथवा उसकी भी अनुपस्थितिमें परिषद्‌की कार्यप्रणालीके नियमों 
द्वारा निश्चित किया गया कोई व्यक्ति, अथवा ऐसे व्यक्तिकी भी श्रतु॒पस्थिति 
में, परिषद्‌ द्वार निश्चित क्रिया गया-कोई दूसरा व्यक्ति, अध्यक्षके रूपसें 
काय करेगा | 
७६, जन-भसवन यथाशीघ्र भवनके दो सदस्योंको क्रमशः अपना 
समाध्यक्ष और उपसभाध्यक्ष चुनेगाी ओर जब॑ जब सभाध्यक्ष या उपसभाष्यक्ष- 
का स्थान रिक्त होगा, तव तव भवन, जैसी भी स्थिति हो, क्रिसी अन्य 
सदस्यकों सभाध्यक्ष या उपसभाध्यक्ष चुनेगा | 
७७. जन-भवनके समसाध्यक्ष या उपससाध्यक्षके पद पर आसीन 


सदृध्य--- 
(क) यदि जन-भवनका सदस्य न रहता हो, तो उसका पद रिक्त 


समझा जायेगा , 

(ख) किसी समय भी अ्रपने हस्ताक्षरसे यदि वह सभाध्यक्ष है, 
तो डप््तभाध्यक्षको, ओर उपसभाध्यक्ष है, तो समाध्यक्षको 
पत्र लिख कर ध्यागपत्र दे सकेगा, ओर 

(ग) यदि जन भवन तत्कालीन सदस्पोके वहुमतसे वैसा प्रस्ताव 


लि 


न्‍ैँ 


उपसभा-यश्ष॒ या 
व्यक्तियोंकी सभा- 
ध्यक्षेके पद-काये। 
के सम्पाइन करने 
अथवा उसका स्थाना- 
पन्न होनेड़ी क्षमता 


अध्यक्षत या उपा- 
ध्यक्ष फर समाध्यक्ष 
तथा उपसभाध्यक्ष्‌ 
का वेतन-भत्ता 


भवनोंमें सतदान, 
रिक्त स्थानोके होते 
हुए भी भवनंकके 
कार्य. करने की 
क्षमता तथा गण- 
पूरक सख्या (कोरम) 
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पास कर दे, तो वह अतमथंताके कारण या विश्वास खोने 
के कारण पदसे हटाया जा सफेगा; 
डरिन्तु साथ द्वी, इत घाराके खण्ड (ग) के लिए, कोई प्रस्ताव तव तक 
न लाया जा सकेगा, जब तक क्रि उक्त प्रस्तावके उपस्थित करनेके अभिप्राय 
की सचना कमसे कम चोदह दिन पद्टिले न दे दी गयी दो 
ढिन्तु साथही, यहभी आवश्यक हं कि जब कभी जन भवन भग किया 
जाय तो भंग होनेके वाद आनेवाले नये जनभवनकरी प्रथम बैठकके 
प्रथम क्षण तक सभा-यज्ञ अपने पदको रिक्त नहीं करेगा | 
७८५ (१) जब समाध्यक्षजा पद रिक्त हो, तव उपसभा यक्ष, जब 
उपसभा व्यक्षफा पद भी रिक्त हो, तो राष्ट्रपति द्वारा इस कार्यके लिए 
नियुक्त जन-सवनका कोई सदस्य, इस पदके कार्योका सम्पादन कर सकेंगा। 
(२ ) जनभवनक्री किसी भी बैठकमें समाध्यक्षडी अनुपस्थितिमें 
उपसभाध्यक्ष, अथवा उसकी भी श्रनुपस्थितिमं जनभव्रनक्री कार्यप्रणालीके 
नियमोंके हारा निश्चित किया गया कोर व्यक्ति, अथवा ऐसे व्यक्तिकी भी 
अनुपस्थितिमें, जनभवन द्वारा निश्चित किया गया कोई दूसरा व्यक्ति सभा- 
ध्यक्षुके रूपमें कार्य करेगा। 
७०. राज्यपरिपद्के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा जनमवनके 
समभाध्यक्ष श्रोर उपसभाध्यक्षकों पार्लामेंटके विधान द्वारा निश्चित किये 
गये वेतन और भत्ते दिये जायेंगे, और जब तक इसके बारेमे इस तरहका 


वंधान न बने, तव तक उन्हें ठ्वितीय परिशिष्टमें निर्दिष्ट वेतन और भत्ता 
मिलेगा | 


कार्य-सचालन 


८०, (१) इस संविधानमें बंधानकी हुई अ्रवस्थाओंको छोड़ 
कर, दोनों भवरनोंकी किसी अल था संयुक्त बैठकम सभी वातोंका निशय, 
अध्यक्ष अथवा समाध्यक्ष या उनके स्थानापन्न ब्यक्तिको छोड़ कर, उपस्थित 
तथा मतदेने वाले सदस्योंके बहुमतसे किया जावेगा । 

अध्यक्ष अ्रथवा समाध्यक्ष या उनका स्थानापतन्न व्यक्ति पहिले अपना 
मत न देगा, किन्तु स्तोक्ते बराबर होनेकी अवस्थामें उसे निर्णायक्र मत 
देनेका अधिकार होंगा और वह उसका प्रयोग कर सकेगा | 

(२) किसी सदत्यके स्थानके रिक्त द्वोने पर, पालमिण्टके किसी भी 
भवनको वाय करनेक्री क्षमता दोगी, यदि वादमें पता चले कि कोई 
अनधिकारी व्यक्ति कांयवाहियोंमें उपसत्यित रहा, उसने मत दिया अथवा 


अन्य प्रकारसे भाग लिया, तो भी पार्लामेंटकी कार्यवाही मान्य समभी 
जायेगी | 


सहस्योद्रारा 
घोषणा 


स्थानोंका. रिक्त 


होना 


सदस्यताके लिए 
अयोग्यता 


_ (३) यदि भवनकी वैठकमें किसी समय भी, भवनके सारे सदस्यों 
के छुठे भागसे कम उपस्थिति हो, तो अध्यक्ष या सभाव्यक्ष अथवा उनके 
स्थानापन्न व्यक्तिका कर्तव्य होगा, कि ण तो सवनकों स्थगित कर दे, या 
बैठकको तव तकके लिए. रोक, दे, जब तक कि सदस्थोंका छुठों भाग 
उपस्थित न हो जाय | 


सदस्योकी अ्रयोग्यताय 


८१, पार्लामेंटक्े प्रत्येक भवनकां प्रत्येक सदस्य अपना स्थान 
ग्रहण करनेसे पहिले राष्ट्रति या उसके द्वारा एतदथ नियुक्त व्यक्ति 
के सामने तृतीय परिशिष्टमें इस प्रयोजनके लिए. दी गयी वाक्यावलीके 
अनुसार घोपणा करेगा ओर उत पर हस्ताक्षर करेगा | 

८२० (१) कोई व्यक्ति पार्लामेंटके दोनों सवनोंका एफ साथ सदस्य 
न होगा, और जो व्यक्ति दोनों मवनोंका सदस्य निर्वाचित हुआ हो, उसके 
दोनोंमेसे एक भवनके स्थानकों रिक्त करनेके लिए पालमिंद विधान द्वारा 


वन्धान वनायेगी | 
(२) पार्लामैंटके किसी भवनके सदस्यका स्थान रिक्त समकका जायेगा, 


यदि वह 
(क) तुरन्त आनेवाली धारामें निर्दिष्द अयोग्यताओका पांत्र 
हों जाता है; अथवा 
(ख) अध्यक्ष या सभाध्यक्षकों, जैसी कि स्थिति हों, हस्ताक्षरसे 
पन्न लिख कर अपने स्थानसे त्यागपतन्र देता है ह 
(३) यदि पालमिंटके किसी भवनका कोई सद्य ब्रिना भवनकी 
अनुमति के, उसके सव अधिवेशनोंमें साठ दिनोंकी श्रत्रधि तक अनुपस्थित 
रहे, तो भवन उसके स्थानको रिक्त घोषित कर सकेगा; 
किन्तु साथ ही साठ दिनोंकी अवधिकों गिनते समय, किसी ऐसी 
अवधिको शामिल नहीं किया जायेगा, जितमे भवन चिरकालके लिए स्थगित 
किया गया हो या निरन्तर चारसे अधिक दिनो के लिए स्थगित हुआ हो। 
८३. (१) कोई व्यक्ति पालमेंटके किसी भवनके सदस्य चुने 
जाने या सदस्य रहनेके लिए अयोग्य समझा जायेगा, 

(क) यदि वह सारत-सरकार या किसी राज्यकी सरकारके ऐसे 
लाभवाले पद पर आसीन है, जो उन पदोंसे भिन्न है, जिन्हें 
धारण करके कोई व्यक्ति पालमिटके विधान ह्वारा श्रयोग्य 
नहीं ठहराया गया हो, ५ 

(ख) यदि वह विक्तित्त है, और समर्थ न्यायालय द्वारा ऐसा 


ठहराया जा चुका है, 


श्६ 


(ग) यदि वह अ्रमोचित दिवालिया है; 

(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्यके साथ भक्ति या अनुवर्तन 
स्वीकार किये हो, या फिसी विदेशी राज्यकी प्रजा अथवा 
नागरिक हो,या किसी विदेशी राज्यकी प्रजा अथवा नागरिक- 
के अधिकारों या विशेषाधिकारोंका अधिकारी हो, ओर 

(ड) यदि वह पालमिंठके वनाये विधानके द्वारा या उसके 

अनुसार, इस प्रकार अयोग्य ठह्रा दिया गया हो, 

(२) इस धाराके प्रयोजनके लिए, कोई व्यक्ति भारत-सरकार या 
किसी राज्यकी सरकारके अधीन लाभवाले पदपर आसीन केवल तभी 
नहीं समझा जायेगा, जब कि--- 

(क) वह यह या तो भारत या प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस 
समय गिनाये गये किसी राज्यका मंत्री हो; या 

(ख) प्रथम परिशिष्टके भाग हे में उस समय गिनाये गये फिसी 
राज्यका संत्री दो, यदि उस राज्यकी व्यवस्थापिका सभा- 
के प्रति, अथवा जद्दों व्यवस्थापिकाके दो भवन हों, वहाँ 
साधारण भवनके प्रति उत्तरदायी दो, और यदि व्यवस्थापिका 
सभा था भवनके, जैसी भी स्थिति हो, कम से कम तीन 
चौथाई सदस्य निर्वाचित हों | 

घारा ५१ के अनु- ८४ यदि कोई व्यक्ति पालम्रिय्के सदस्यके रूपमें ऐसी अवस्थामें 
सार घोषणा किये बैठता या मत देता है, जब कि उसने इस सविधानकी ८१ धारामे” 

विना, या योग्य अपेक्षित शर्तोंको पूरा नहीं किया है; श्रथवा जब वह जानता है कि मैं 
हम ४८ 2 योग्य नहीं हूँ, या भवनकी सदस्यताके लिए, श्रयोग्य ठहराया गया हूँ, श्रयवा 
चैटने या मत देने. पालमिंव्के बनाये किसी विधानके वन्धानोंसे ऐसा करनेके लिए: प्रति- 
के लिए दंड षिद्ध कर दिया. गया हो, तो इस प्रकार वह जितने दिन बैठेगा या मत देगा, 
उतने दिनके लिए प्रत्येक दिनके लिए, पॉच सो रुपयेके द्दिसाउसे दण्डका 
भागी होंगा, जिसे भारत-सरकारको देय ऋणके तौर पर उसे चुकाना पड़ेगा । 


सदस्योंके विशेषाधिकार और निर्मयतायें 


सदस्योके विशेषा- ८१, (१) पालमिटकी कार्यप्रणालीके नियामक नियमों और स्थायी 
विकार, आदि आदेशोंके आधीन रहते हुए, पाल्मिंटमें मापणकी स्वततन्नता होगी। 

(२) पाज्ञमिंट या उसकी किसी समितिमें कद्दी हुईं किसी बात 
या दिये गये मतदानके लिए, पालोमेंटके किसी तदस्थके विरुद्ध किसी 
न्यायालयमें कोई कार्यवादी नहीं की जा सकेगी, और न किसी व्यक्तिके 
विरुद्द पार्लमिंटके किसी भवनको सत्ताके दारा, श्रथवा उसके अनुसार 
किसी विवरण-पत्र, पत्र, मत-दान या कार्यवाधियोंके प्रकाशनके लिए, इस 


३6 


सदस्थोंका वेतर- 
भत्ता 


विधान-मसौ दोंके 
उपस्थित करने और 
पास हेनेंके वारेमें 
वधान 


प्रकारकी कार्यवाही की जा सकेगी | 
. (३) दूसरी वातोंमे पार्लामेंटके सदस्योके विशेषाधिकारओर निर्मताये' 
वही दंगीं, जो पालमिंट समय समय पर विधान द्वारा लक्षित करती 
रहेगी, और जब तक वह इस प्रकार लक्षित न करे, तव तक वे वही होंगी, 
जो इस संविधानके प्रारंभ दोनेके समय, इंगलैश्डकी पार्लामेंटके साधारण 
भवनके सदस्योंको प्राप्त हैं | 
_ (४) इस धाराके खण्ड (१), (२) और (३) के बन्धान जिस प्रकार 
पालामेंटके सदस्योंके ऊपर लागू हैं, वैसे ही उनके ऊपर भी लागू होंगे, जिन्हें 
इस संविधानके वलसे पालमेंटके फ्रिसी भत्रनमें बोलने या दूसरी प्रकारसे 
उसकी कायवाहियोंसे भाग लेनेका अधिकार मिल्ञा है | 
८६० पालमिण्ठके प्रत्येक भवनके सदस्य उन वेननों और भत्तों 
के अधिकारी दोंगे, जिन्हें पार्लामेंट विधान द्वारा समय समय पर निश्चित 
करेगी, और जब तक इस विपयम इस प्रकारका वन्धान नहीं बनाया जाता, 
तब तक भत्ता ऐसी दर और ऐसे प्रतिवन्धोंके साथ दिया जायेगा, जैता कवि 
सविधानके प्रारंध होनेकी तारोखसे प्रथम क्षण पूर्व तक भारत-उपनिवेशकरी 
व्यवस्थापिकाके सदस्पोंके लिए लागू रहे हों | 


व्यवस्थाकी कार्य-प्रणाली 

८७... (२) मुद्रा तथा श्रन्य अथ विभागी विधान-मसौदोंके बारे- 
में इस संविधानकी ८८ और ८६ धाराके वन्धानोंके श्राधीन रहते हुए, 
कोई विधान-मठोदा पार्लामेंटके किसी भवनमे प्रथम वार लाया जा सकेगा | 

(२) इस सविधानकी ८८ और ८६ धाराशओोंके - वन्धानोंके आ्रधीन 
रहते हुए, तब तक कोई विधान-मसतौदा पालप्रिंटके भवनों हारा पास किया 
गया नहीं समझा जायेगा, जब तक किया तो वह संशोधनके बिना या 
दोनों भषनों द्वारा स्वीकृत संशोधनोंके साथ दोनों भवनों द्वारा स्वीकृत न 
कर लिया गया हो | 

(३) मबनोंके अधिवेशनके समाप्त होनेके कारण पालमिटमे 


विचाराधीन विधान मतौदोंका समय समाप्त नहीं समझा जायेगा। 
(४) जनमवनके भग होने पर, ऐसे विधान-मसोदेका समय समात्त 


नहीं समझा जायेगा, जो राज्यपरिपद्‌ के विचाराधीन है और जिसे जनमवन 


ने पास नहीं किया दे। 
(3) इस संविधानकी धारा ८८ के वन्धानोंके आधीन रहते हुए, 


जनभवनके भग होने पर, ऐसे किसी विधान-मसौदेका समय समाप्त नहीं 
समझा जायेगा, जो जनभवन से विचाराधीन है, अथवा जनमवन द्वारा 
पास द्वोकर राज्य-परिषद्र्मे विचाराधोन है | 

जज शा 


दुछ विशेष परि- 
स्थितियों में दोनों 
भवनोंकी ख्युक्त 
वैठके 


३१ 


८८, (*) जब कि जन-भवनके भंग्र होनेके कारण, क्रिसी विधान- 
मसौदेका समय समाप्त नहीं है, मसौदे पर विचार और मत-दानके लिए, 
राष्ट्रपति दोनो भवनोंके अधिवेशनके समय सन्देश द्वारा, ओर अधिवेशन 
न होनेके समय, सावंजनिक विज्ञप्ति द्वारा, उस दशामे भवनों की सयुक्त 
बैठक बुलानेके अ्रभिप्रायकी छूचना देगा ; 

यदि किसी विधान-मसौदेके एक भवनमे पास कर दिये जाने और 
दूसरे भवनमें सेजे जानेके पश्चात्‌ -- 

(क) विधान-मसौदा दूसरे भवन हारा अस्त्रीक् कर दिया जाये; 

अथवा 

(ख) मसोदेम किये जाने वाले संशोधनों पर दोनों सवन अन्त- 
में एकमत न हो, अथवा 

(ग) मसौदेके पानेकी तारीज़से उसे पास किये बिना, दूसरे भवन 

को छु से अधिक मास वीत चुके हों; 

किन्तु साथ ही, इस खण्डमे कोई भी ऐसी वात नहीं है, जो मुद्रा- 
सम्बन्धी विधान-मसौदे पर लागू हो। 

(२) इस घाराके खण्ड (१) में निर्दिष्ट छ माध्षकी अवधिकों गिनते 
समय फ्रिसी ऐसी अ्रवधिक्रों सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिधमे दोनों 
भवनोंको चिरकालके लिए, या चार दिनोंसे अधिऋके लिए, स्थगित कर 
दिया गया द्वो | 

(३) इ8 धाराके खण्ड (१) के अनुमार, जब राष्ट्रपति भवनोंके 
संयुक्त अधिवेशनको बुलानेके अभिप्रयको सूचित कर चुका हो, तो कोई 
भवन विधान-मतोदे पर आगे कार्यवाही न करेगा; किन्तु राष्ट्रपति चूचनाक्री 
तारीखके वाद किसी समय, सूचनामें निर्दिष्ट प्रयोगनके लिए, दोनों भवनों- 
का संयुक्त अधिवेशन बुला सकेगा, और उसके बुलाने पर दोनो भवन 
तदनुसार सयुक्त श्रुधिवेशनके लिए वैठ गे । 

(४) यदि दोनों भवनोंकी संयुक्त बैठकमें वहॉ मान लिए गये 
सशोधनोंके साथ विधान-मसोदा, दोनोंके उपस्थित तथा मत देने वाल्ले तारे 
सदस्योके वहुमतसे पाठ दो जाता है, तो इध संविधानके प्रयोजनके लिए, 
उसे दोनों भवनोंति पास समझा जायेगा, 

किन्तु साथ ही, सथुक्त बैठक में-- 

(क) यदि विधान-मसौदा एक भवनसे पास होकर दूसरे भवन 
द्वारा संशोधनोंके साथ भी पास नहीं किया गया है, और 
वह अपने उद्गमवाले भवनमें लौटा दिया गया है, तो 
ऐसे सशोधनोके, यदि कोई द्वों, अतिरिक्त अन्य कोई सशो- 
धन प्रस्तावित नहीं क्रिये जा सकेंगे, जोकि विधान-मसोदे- 


शेर 


मुद्रा-सव थी विधान- 
भसौढोंके. वारेमे 
विशेष कार्यप्रणाली 


के पास होनेमें देरीके कारण आवश्यक हों; 

(ख) यदि विधान-मसौदा इस प्र कार पास करके लौठाया जा चुका 
है, तो मसौदे पर ऐसे ही संशोधन प्रस्तावित किये जा सकेंगे, 
जोकि ऊपर कह्टे गये हैं, और जो उन विषयोंसे संगति 
रखते हैं, जिनके वारेमें भवनोंमें एकमत नहीं रहा है; 

और इस खरडके श्रन्तर्गंत संशोधनोंके आह्न-श्रआह्य होनेके बारेमें 
अधिवेशन प्रमुखका निणय अन्तिम होगा । 

(३) चाहे दोनों भवनोंके संथुक्त अधिवेशनके बुलानेकें अ्रभिप्रोय- 
से राष्ट्रतिकी सूचनाके वाद, जनभवन वीचमें भंग हो चुका हो, तो 
भी इस धाराके आधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी, और उसमें विधान-मसौदा 
पात हो सकेगा । 

८६« (१) मुद्रासम्बन्धी विधान-मझौदा राज्य-परिषद्‌ में नहीं उपस्थित 
किया जा सकेगा | 

(२) जनभवन द्वारा पास होनेके पश्चात्‌ सुद्रासम्बन्धी विधान- 
मसोदा राज्य-परिपदृके पास उसकी छिफारिश के लिए मेजा जायगरा, 
ओर राज्य परिषद्‌ मतोदेके पानेकी तारीखके तीस दिनकी अवधिके भीतर, 
अपनी सिफारिशों (पंस्तुतियों) के साथ उसे जनभवनके पा6 लौद देगी, 
ओर जनभवन राज्य-परिपद्‌की तिफारिशोंमे से सबको या किसीको स्वीकार 
या अस्वीकार कर सकेगा | 

(३) यदि राज्य-परिषद्की सिफारिशों में से किसीको जनभवन 
स्वीकार कर लेता है, तो मुद्राधम्बन्धी विधान-मसौदा राज्य-परिषद्‌ 
की सिफारिशों (संस्तुतियों) तथा जनभवन द्वारा स्वीकृत सशोधनोंवहित 
दोनों भमवनोंसे पास माना जायेगा । 

(४) यदि राज्य-परिषद्की सिफारिशों मेंसे किसीको भी जन- 
भवन स्वीकार नहीं करता, तो मुद्रासंबधी विधान-मसौदा राज्य-परिषद्‌ 
की सिफारिश (संस्तुत) किये किसी संशोधनके विना उसी रूपमें दोनों 
भवनों द्वारा पास माना जायेगा, जिस रूपमें कि उसे जनभवनने पातत 
किया हो | 


(५) यदि जनभवन द्वारा पात्त किया गया तथा राज्य-परिषदफे 
पास उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया मुद्रासंवन्धी-विधान- 
मतौदा उक्त तीस दिनकी अवधिके भीतर जनभवनके पास लौढाथा 
नहीं जाता, तो उक्त अवधिके समास होनेपर, उसी छरूपमें दोनों 


भवनों छारा पास माना जायेगा, जिस रूपस कि जनभवनने उसको पास 


किया हो। 


रैरे 


मुद्रा - सम्बन्धी ६०. (६) इस अब्यायके प्रयोजनके लिए, वह विधान-मतौदा 
विधान - मसोदोंवी मुद्रा-सम्बन्धी विधान-मसौदा माना जायेगा, जिसमें निम्नलिखित विपयोमें 
परम से किसी एकसे सम्बन्ध रखने वाले बन्धान हों :--- 

(क) किसी करको लगाना, उठा देना, उसमें छूट देना, परिवर्तन 
करना या उत्तका नियमन करना; 

(ख) भारत-सरकार द्वारा घपरा ऋण लेने, अथवा कोई गारंटी 
देने अथवा भारत-सरकार द्वारा लिये गये या लिये जाने- 
वाले किसी झ्रर्थिक आभारसे संबन्धित विधानके संशोधन 
करनेका नियमन करना , 

(ग) माँगकी पूत्ति (समरण ) करना, 

(घ) भारतके राजस्वोंका विनियोग करना ; 

(ड) भारतके राजस्त्र पर लगनेवाला व्यय घोषित करना, अ्रथवा 
ऐसे किसी व्ययकी राशिको अधिक करना ; 

(व) भारतके राजस्वके लेखा रुपया-प्राप्ति करना या ऐसे 
रुपयोंकी निकासी या सरक्षण करना, अथवा भारत-सरकार- 
के आयब्यय-लेखाका निरीक्षण करना, भ्रथवा 


(घ) कोई विषय जो इस खण्डके (क)से (च) तकके मदोंमें 
सम्बन्ध रखने वाले विषयोंका आनुषग्रिक्र रूप हो। 

(२) कोई विधान-मतोदा केवल इसीलिए मुद्रा-सम्बन्धी विधान- 
मसोदा नहीं मान जिया जायेगा, कि वह जुर्माना या श्रन्‍्य आर्थिक दण्डों- 
के लगाने या अनुमति-पत्रोके लिए शुल्क या भूतपूर्व सेवाश्रोंके लिए 
'“दक्षिणा माँगने या चुकानेका वन्धान करता है, अ्रथवा इध कारणसे कि 
किसी स्थानीय सत्ता था संस्था द्वारा स्थानीय प्रयोजनके लिए. किसी करके 
लगाने, उठा देने, उसमें छूट देने, परिवत्तंन करने या नियमन करनेका 
बन्धान करता है | 


(३) कोई भसौदा मुद्रा-सम्बन्धी विधान-प्रसौदा हैया नहीं, इस 
प्रझन पर जनसवन के सभाध्यक्षका निर्शय अन्तिम होगा। 

(४) अ्रन्तिम पिछली धाराके आधीन » तुंद्रान्सम्बन्धी विधान- 
मसौदा जव राज्यपरिषद्को सेजा जाता है, और जब आगे आने वाली घाराके 
अजुघार वह अनुमतिके लिए राष्ट्रपतिके सम्ष उपत्यित किया जाता है, तो 
प्रत्येक मुद्रासम्बन्धी विधान-ससौदे पर जनमवनके सभाध्यक्षक्रे हस्ताक्षरसद्वित 
यह प्रमाण अकित रहेगा कि वह मुद्रा सम्बन्धी विधान-मसौदा दै । 

६१. जत्र पालमिण्टके दोनों भवनों द्वारा कोई विधान-मसौदा पास 
कर दिया गया हो, तो वह राष्ट्रपतिके सामने उपस्थित किया जायेगा, और 
राष्ट्रपति घोषित करेगा, कि मै विधान-मसौदे पर अनुमति देता हूँ या अनुमति 


१४ 


बार्विक अथदिभा- 
गीथ विवरण 


नागा 


रोक रखता हूँ; 

किन्तु साथ ही, राष्ट्रपति अनुमतिके लिए अपने पास विधानमसोरेके 
आनेके वाद, अ.घऊसे अधिक छु सप्ताहमें, यदि वह मुद्रासंबंधी नहीं है, तो 
उसे अपने सन्देशके साथ भवनोंके पास लौटा देगा और अपने सन्देश मे निवेदन 
करेगा, कि उक्त विधान-प्रसौदे पर अथवा उसके किसी उल्लिखित बन्धान 


: पर फिरसे विचार बरे, और विशेषकर उन संशोधनोंके प्रस्तावित करने- 


के ओऔचित्य पर विचार ऋरे, निनके वारेमे उसने अपने सन्देशमें सिफारिश 
की है, और भवन उतीको दृष्टिसि रखते हुए, विधान-मसौदे पर विचार 
करेंगे | 
अर्थविमागीय विषयों में कार्यमणाली 

६२, (२) प्रत्येक अ्र्थविभागीय वपके लिए, राष्ट्रपति पालमिंट 
के दोनों भत्रनोंके समक्ष, भारत-सरकार द्वारा उस वर्षक्षे लिए पूर्व श्रतुमानित 
आय व्यय (वंजट) का विवरण-पत्र रखबायेगा, ओर उसे इस सविधानके इस 
विभागमें वार्षिक अथविभागीय विवरणके नामसे पुकारा गया है | 

(२) वार्षिक अथविभागीय विवरणमें समाविष्ट व्ययके पूव-अनुमानम 

(क) जो व्यय इस संविधानमें भारतके राजस्व पर लगाये गये 
व्ययके रूपमें वरणणित हैं, उनकी पूत्तिके लिए श्रपेक्षित 
राशियों; और 

(ख) थारतके राजस्बोंमें से किये जाने वाले दूमरे प्रस्तावित 
व्ययोंकी पू,त्त $े लिए अपेक्षित राशियों, 

अलग-अलग दिखायी जायेंगी और राजस्वके लेखे पर होनेवाले 
व्ययका दूसरे व्ययोंसे मेद किया जायेगा | 

(३) निम्न व्यथ भारतके राजस्व पर लगाया गया व्यय समझा 
जायेगा : 

(क) राष्ट्रपति का वेतन ओर भत्ता, तथा उसके पदसे सम्बन्धित 
दूसरे व्यय 

(ख) राज्य परिपदके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और जनभवनके 
सभाव्यक्ष तथा उपसभाध्यक्षका वेतन और भत्ता, 

(ग) ऐसे ऋणके व्ययभार, जिसके देनेका दायित्व भारत- 
सरकारके ऊपर है, जिनमें व्याज, निहित-घन-निधि के 
व्ययभार तथा ऋणमोचनके व्ययभार और उधार लेने 
एवं ऋण संभालने और ऋण चुकानेसे सबंध रखने वाले 
व्यय भी सम्मिलित धोगे-- 

(घ) ()) परसन्यायालप्क न्यायाधीशों अथवा उनके सम्ग्न्धमे 
दिये जाने वाले वेतन, भत्ता तथा पेंशन, 


पालमिए्ट मैं न्यया- 
नुभान सव॑धी कार्य- 
प्रणानी 


अधिका (-भुक्त न्यय 
को तातिकाओ प्रमा- 
णित करना 
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() संघ न्यायालयके न्यायाधीशों अथवा उनके सम्बन्धमें दी 

जाने वाली पेशन; 

(77) प्रथम 'परिशिष्टके भाग १ तथा २ में उस समय गिनाये गये 
राज्योंमे समाविष्ट किसी क्षेत्रके अन्दर, जो उच्चन्यायालय 
अधिकार-ल्ेतका उपयोग करता है, अथवा इत संविधानके 
प्रारम होनेके पद्िले क्षुएत्क करता था, उसके न्यायाघीशों 
या उनके सबंध दी जाने वाली पेंशन, 

(ड) फिसी न्यायालय अथवा पत्रायतके निर्य य, डिग्री (प्रनिश्वय) 

या पचनिणथत्री पूततिके लिए अ्रपेक्षित राशियाँ, ओर 

(च) इस सर्विधान अथवा पार्लामेंठ द्वारा बनाये गये विधानसे 

ठहराया गया इस प्रकारका कोई दूसरा व्यय मोर | 
६३, (१) भारत-सरका*के राजस्वों पर लगाये गये व्ययसे सवंध 
रखने वाले व्ययानुमान, पाज्ञमिटमें मतदानके लिए नहीं रकखे जायेगे, 
किन्तु इस खण्डकी किसी वातक्ा यह अथ न लगाया जायेगा, कि वह 
पालमिंटके किसी भवनमें उनमेंसे किसी व्ययानुमानके बारेमें आलोचना 
करने पर रुकावट डालता है | 

(२) उक्त व्ययानुमानोंमेंसे, जितने दूसरे व्येयोंसे संब घित हैं, उन्हें 
जनभवनके समक्ष अनुदान मागके रूपम रखा जायगा और जनभवन को 
अधिकार होगा, कि उनमेंसे किसी मॉगकों स्त्रीकार करे या न करे, या 
किसी मॉगमें निर्दिष्ट राशिकों कम करके स्व्रीकार करे। 

(३) राष्ट्रतिकी सिफारिश के बिना, किसी भी अनुदान की मॉग 
नहीं की जासकेगी। 

६४. (१) उन सभी राशियोंका उल्लेख करनेवाली सूवीऊफी राष्ट्रपति 
अपने हस्ताक्ष( द्वारा प्रमाणित करेगा-- 

($) जोक पिडुली अन्तिम धाराके अनुसार जनभवन द्वारा किये 
गये अ्रनुदानेके र्पमें हो और 

(ख) जो भारतऊे राजस्पॉयर लगाये व्ययक्ली पूचिकरे लिए 
अपेक्षित भिन्न-भिन्न राशियोंक़े रूपमें हों, किततु पार्ला मेट्के 
समक्ष पहिले रखे गये विवरणमे दिखायी हुई राशिपे 
किसी अवस्थामें भी अधिक न हों । 

(२) इस प्रफार प्रमाणित की हुई सूची जनभवनके समक्ष रखी 
जायेगी, किन्ठ वह पाज्चमिंटमें आलोचना या मतदानके ज्ञिए खुली नहीं 
रहेंगी। 

(३) आनेवाली समीपक्री दो धारात्रोंके बनन्‍्धानोंके आधोन रहते 
हुए, भारतके राजस्वोमेसे कोई भी व्यय पूरे तौरसे अधिकार-पुक्त नहीं 


न्श्प 
न्धे 


व्ययके अनुपूरक 
विवरण 


ग्तिरिक्त अनु मान 


अधथंविभागीय विधान - 


मसौदोेके लिए 
विशेष वन्धान 


माना जायेगा, जवतक कि उसका इस प्रकार प्रमाणित की हुईं वूचीमें 
उल्लेख न हो | 
.. ६५ यदि किसी अथंविभागीय वर्षमें भारतके राजस्वॉमेंसे उम्र 

वषके लिए उस समय तक अधिकार-भुक्त व्ययसे ऊपर और अधिक व्यय 
आवश्यक हो जाता हो, तो राष्ट्रपति उस्ब्ययक्े व्ययानुमानकी राशियोंको 
वतलाने वाले पूरे विवरणकों पाल्नमिंटके दोनों भवनोंके समक्ष रखवायेगा, 
और पहिलेकी धाराश्नोंके वन्धान, उस विवरण तथा उस व्ययके संबंधमें 
वैसे ही प्रभाव रखेंगे, जैसे कि वार्षिक श्रथविभागीय विवरण तथा उसमें 
निर्दिष्ट व्ययके सम्बन्धमें रखते रहे हों | 

६६. यदि किसी श्रथविभागीय वर्पमें, भारतके राजस्वोंमेंसे किसी 
ऐसी राजसेवा पर, जिस पर पालमिंटका मत लेना आवश्यक हो, उस वर्षके 
उसके लिए अनुदानकी गयी राशिसे अधिक व्यय कर दिया गया है, 
तो उस अधिक व्ययके लिए जनभवनके समक्ष माँग उपस्थित की जायेगी, 
ओऔर इस संविधानकी ६३ और ६४ धाराओोके वन्धान ऐसी मॉगके 
संबंधमें वैधा ही प्रभाव रखेंगे, जैसा कि वे अ्ननुदानकी मॉगके लिए | 

६७, (१) इस संविधानकी ६० धाराके खण्ड (१) के (क) से (च) 
तकके उपखंडोंमें गिनाये गये विषयोंमेंसे किसीके लिए वन्धान करनेवाला 
कोई विधान-मसोदा अथवा संशोधन राष्ट्रपतिकी सिफारिशके विना 
उपस्थित या प्रस्तावित नहीं क्रिया जा सकेगा, ओर ऐसे बन्धान करने- 
वाला विधान-मसौदा राज्य-परिषद्‌्मं उपस्थित नहीं किया जा सकेगा । 

किन्तु साथ ही, किसी भी करके घटाने या उठा देनेके लिए वन्धान 
बनानेवाले किसी सशोधनका प्रस्ताव करनेके लिए, इस खण्डके अ्रुसार 
किसी सिफारिशकी श्रावश्यकता नहीं होगी | 

(२) केवल इसलिएकि, वह जुर्माना या किसी दूसरे श्रार्थिक दण्डके 
लगाने या अनुमति-पत्र देनेके लिए शुल्ककी, या पदलेकी सेवाश्रोंके लिए 
दक्षिणाकी मोग था पूतिका वन्‍्धान करता है, अथवा इस कारणसे कि, वह 
किसी स्थानीय राज्यसत्ा अथवा संस्था द्वारा स्थानीय प्रयोजनके लिए 
किसी करके लगाने, उठा देने, उसमें छूट देने, परिवर्तन करने या उसका 


- नियमन करने का वन्धान करता है; कोई विधान-मठौदा अ्रथवा संशोधन 


उक्त विपयोमेस किसीके लिए वंन्धान करनेवाला नहीं माना जायेगा। 

(३) जिस विधान-मठौदेके व्यवस्थाका रूप पाने और क्रियान्वित 
होनेमें भारतके राजस्वोमेसे व्यय करना पड़ेगा, वह विधान-मतोदा पार्लामेंट 
के किसी भवन द्वारा तब तक पास नहीं किया जायेगा, जबंतक कि 
उस मसौदे पर विचार करनेके लिए, उक्त भवनके पास राष्ट्रपतिने सिफारिश 


नहीं की हो । 


डा 


कारय-प्रयालीके नियम 


पार्वामैंटमे व्यवहार 
की जानेवाली भाषा 


पावमिष्टमें बाई-- 
विवादपर लण्ने वाने 
प्रतिवध 


३७ 


सामान्य कारय-प्रणाली 


६८, (१) इस संविधानके वन्धानोंके भीतर रइते हुए, पार्लामिंट- 
का प्रत्येक भवन अपनी कार्यप्रणाली तथा अपने काय-संचालनकों नियमित 
करनेके लिए नियम वना सकेगा । 

(२) जवतक कि इस घाराके खण्ड १ के अनुसार नियम नहीं 
बनाये जाते, तब॒तक इस संविधानके प्रारंभ द्ोनेके पूव क्णतक भारत- 
उपनिवेशकी व्यवस्थापिकाके. संवंधमे कार्यप्रणाल्लीके जो नियम तथा 
स्थायी आदेश प्रचलित रहे हो, राज्य-परिपदके अध्यक्ष या जनभवनके 
सभाध्यक्ष--जैसी भी स्थिति हो-- द्वारा किये गये रूपान्तरों और श्रन्त ग्रहणों- 
के साथ पार्लामेंटके संवंधमें भी कायकारी होंगे । 

(३) राज्यपरिपद्के अध्यक्ष तथा जनभवनके सभाध्यक्षके साथ परामश 
करनेके पश्चात्‌, राष्ट्रपति दोनों भवनोकी संयुक्त वैठकके तथा उनके पारव्प- 
रिक आदान-प्रदानसम्बन्धी कार्यप्रणालीके सम्बन्धमें नियम वना सकेगा। 

(४) दोनों भवनोंकी संयुक्त वैठकमें जनमवनका सभाध्यक्ष या उतकी 
अनुपत्यिति मे, इस धाराके खण्ड ३ में निहित कार्यप्रणालीके नियमोंके द्वारा 
निश्चित किया गया व्यक्ति समापति का आसन ग्रहण करेगा। 

६६. (१) पार्लामेटका कार्य हिन्दी या अंग्रेजीके द्वारा होगा: 

किंतु साथ दी, राज्य-परिपद्‌का अध्यक्ष अथवा जनभवनका 
समभाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, क्रिसी सदस्यको अपनी मातुभाषाक्के द्वारा 
भवनमे भापण करनेकी अनुमति दे सकेगा, यदि वह इन दोनोंमेंसे किसी 
में अपने भावको अ्रच्छी तरह प्रकट नहीं कर सकता हो | 

(२) राज्य-परिषद्का अ्रध्यक्ष अथवा जनभवनका समाध्यक्ष जब 
कभी उचित समझे, ऐसा प्रवन्ध करे कि दूसरी भाषामें दिये गये किसी 
सदस्यके भाषणका हिन्दी अथवा अंग्रेजीमें सक्षेप, राज्यपरिषद्‌ या जनभवन 
को, जैप्ती कि स्थिति हो, सुननेकों मिज्ले और उक्त संक्षेप भापणक्की कार्ये- 
वाहियोंगी पुस्तकमे समाविष्ट किया जाये। 

१०० (१) परसन्यायाजय अथवा किसी उच्च न्यावालयके न्याया- 
धघीशके कर्तव्य पालनसवधी आचरणके विषयमें कोई वाद-विवाद न होगा, 
और होगा भी, तो उसी ऐसे प्रस्ताव पर, जो इसके आगे वन्धानकी जाने 
वाली रीौतिसे न्यायाधीशकों हटाने लिए, राष्ट्रपति के समक्ष प्रार्थनापत्रके 


द्वारा उपस्थित क्रिया गया हो। 


(२) इस धारामें उच्चन्यायालय के निर्देशमें, प्रथम परिशिष्टके भाग ३ 
में उस समय गिनाये गये राज्योंके किसी भी ऐसे न्यायात्यके निर्देशको 
सम्मिलित माना जायेगा, जो इस भागके अध्याय ४ में दिये हुए किसी 


शे८ 


णर्जामैंटकी कार्य- 
वाहियक्ी जाँच 
न्यायायय नी करेनें 


पथ गमिंटके अवकार- 
कानमे रा'ट्रपतिको 
समयादेशोेंके जाते 
करने शा अधिकार 


न्‍्यायालयकी स्था- 
पना और संगठन 


न 


प्रयोजनके लिए उच्च न्यायालय माना गया हों | 

- १ *. (१) पालंमिन्टफ्री कार्यप्रशालीमें किपी तथाकथित 
अनियमके आधारपर पात्न्मिटक्री किसी कार्यवाहीके स्याय-ओ्रौचित्पर 
कोई आपत्ति नहीं उठायी जायेगी | 

(*) पालमिट का कोई पदाधिकारी या दूसरा कोई सदस्य, लितमें 
इस संविधान द्वारा या इसके अनुसार, पारमिंट्के कार्यप्रणाली अथवा 
काय संचालनके नियमन करने या व्यवस्था रखनेकी शक्तियाँ निहित की गयीं 
है, उन शक्तियोंके प्रयोगविपयक्र झिसी न्यायालयके अधिकार-च्षेत्रके 
अन्तगत नहीं आयेगा । 

अध्याय ३-राष्ट्रपतिक्री व्यवस्था बनानेके सम्बनन्धम शक्तियाँ 

१०२, (१) उस समयको छोड़कर, जवब्र पालमिंठके दोनों 
भवनोंका अ्रधिवेशन द्वो रहा हो, यदि किसी समय गशध्ट्रपतिकों यद्द विश्वास 
हो जाय कि ऐशली परित्यितियाँ आकर खड़ी हो गयी हैं, जिनमें तुरन्त 
कार्याही करना अत्यावश्यक है, तो वढ ऐसे समययाद्ेश जारी कर सकेगा 
जा उन परिस्यितियोंमि उत्ते आवश्यक जान पड़े । 

(२) इस घाराके अनुमार जारी किये गये समयादेशका वही 
प्रभाव और कार्यक्ष पता होगी, जो राष्ट्रगतिकी अनुशञा प्रातकी हुई पाल मिव्की 
व्यवस्था का होता है; किन्तु प्रत्येक ऐसा समयादेश-- 

(ऊ) पाला मेंटके दोनों मवरनोंके समक्ष रखा जायेगा और पार्लामेंट 
के पुनः बैठनेसे छ सप्ताद बीतने पर अथवा यदि इस 
अवधिके बीतनेके पहिले ही, उसके अनुमोदन न करने का 
प्रस्ताव दोनों भत्रनोतते पास द्वो जाता है, ती उनमेप्ते दूसरे 
प्रस्तावके पास होनेयर उक्त समयादेश जारी नहीं किया 
जा सकेगा; ओर 

(ख) वह राष्ट्रगति हारा किसी समय भी लौठाया जा सकेगा। 

व्याख्या--यदि पालमिटकरे भवन भिन्‍न-मिंनन तारीखों पर पुनः 
इकट्ठा दोनेके लिए बुल्लाये जाते हैं, तो इस खण्डके प्रयोगनके जिए 
छु सप्ताइकी अवधिकी गिनती डनमेंसे सवसे अन्तिम तारीखसे कीजायेगी। 

(३) यदि इस घाराके आधीन निक्राला हुआ तमयादेश उद्त मात्रा 
तक कोई ऐसा वन्घान करता है, जिसे उस भात्रा में बनानेहा अधिकार इस 
सविधानके अनुभार पर्लामेंट को नहीं है, तो वद शूत्य समा जयेगा। 

अध्यय ०--सपघन्याय-प्रपन्ध 

१०३, (१) भारतका एक परम न्यायाज्य दोंगा जिसमे एक परम 
स्थायाधीश तथा इसके अतिरिक्त कमसे कम उतने और न्यायाबीश होंगे, 


३६ 


जितना पालमिंट विधान द्वारा निश्चित ऊरे | 
(२) परम न्यायालय तथा राज्योक्रे उच्च न्यायालयोके न्‍्यायाधीशों- 
भेंसे जिनको आवश्यक समझे, उनके साथ परा०श करके, राष्टपति अपने 
हस्ताक्षर श्रौर मुद्राक्ित अनुशासन-पत्र द्वारा परम न्यायाज्ञयके प्रत्येक 
न्यायाधीशकी नियुक्ति करेगा, और ये ६५ वर्षपी अवस्थातक इस पद पर 
रह सकेंगे :--- 
रिन्तु साथ ही, पम न्यायाधीश से मिन्‍न किसी दूसरे न्‍्यायाधीशकी 
नियुक्तिके वारेमें भारतके परम न्याश्राघीशसे सदा परामश लेना होगा; 
ओर साथ ही यद्द वनन्‍्धान भी रखना होगा कि, 
(क) बोई न्यायाघीश राष्टपतिको स्वगस्ताक्षरस॒ह्ित पत्र लिख 
कर पद-त्याग कर सकेगा, 
(ख) खण्ड (४) में वन्धानकी जाने वाली रौतिसे कोई भी 
न्यायाधीश अपने पदसे हटाया जा सकेगा | 
(३) परम न्यायानयके न्यायाधीश पद पर नियुक्त होनेके लिए, कोई 
व्यक्ति तव तक येग्य नहीं माना जायेगा, जब तक वह भाग्तका नागरिक 
न हो, और 


(क) वह किसी उच्च न्यायालय था वैसे दो या दोसे अधिक 
न्यायालयोका लगातार कमसेकम पॉच वर्षतक न्यायाधीश 
नहीं रद्द चुका हो, अ्रथवा 

(ज) किसी उच्च न्यायालय या ऐमेदों या दोसे श्रधिक न्याया- 
लयोमे लगातार कमसेकम दम वर्ष तक ऐडवोकेट (अधिवक्ता) 
न रह चुका द्ो। 

व्याज्या १ “इस खण्डम उच्च न्थायालयका अ्रभिप्राय है, ऐसे 
उच्च न्यायालयसे, जिसका अधिकार-क्षेत्र भारतके राज्य-चेत्रके किसी सागमें 
है, या इत सविधानके प्रारभ होनेके पद्चिले तक रहा हो | 

व्यास्या २--इस खण्डके प्रयोजनके लिए, ऐडबोकेट (अधिवक्ता) 
रहनेकी अवधिकी गिनतीमें वह काल भी सम्मिलित माना जायेगा, जिसमें 


कि उस व्यक्तिने ऐडवोकेट ( अधिवक्ता ) दोनेके बाद न्यायाधिकारीक्षा 
पद स्वीकार किया हो | 


(४) परमन्यायालपकरा कोई न्यायाधीश तबतक अपने पदसे हटाया ' 
नहीं जा सकेगा, जबतक कि पालमिण्टके दोनो भवनों द्वारा एकही अधि- 
वेशनमें उपस्थित मतदाताभ्रोमेसे कमसे कम दो तिहाईफा समर्थन प्रात 
करके, उस न्यायाधीशकों पदसे हटानेके लिए, उसके विरुद्ध प्रमाणसिद्ध 
इुराचण और शअ्रक्षमनाके कारण आवेदन राष्ट्रपावके सामने उपस्थित न 
किया गया हो और राष्ट्रपति उसके अनुसार आदेश न दे चुका हो। 


न्यायाधीशेके वेतन 
आए 


स्थानापन्न परम 
नन्‍्यायाधीशकी नियुक्ति 


विशेष अयोजनके 
लिये न्यायाधीशोंकी 
नियुक्ति 


(४) अ्रन्तमें आये हुए पूववर्ती ख्डके आधौन किसी ऐसे आवेदन- 
पत्रके उपस्थित करने तथा न्यायाधीशके दुराचरण अथवा अक्षमता की जॉच 
करने ओर उसको प्रमाण-सिद्ध करनेके वारेमें पा्लामिए्ट विधान द्वारा- 
कार्यप्रणाली निश्चित करेगी | 

(६) परमन्यायालयके न्यायाधीश-पद पर नियुक्त दोनेवाले प्रत्येक 
व्यक्तिको पद-मरहण के पहिल्ले, राष्ट्रपतिके सामने या उसके द्वारा उत्त कार्यके 
लिये नियुक्त किसी व्यक्तिके सामने, तृतीय परिशिष्टमें इस प्रयोजनके लिए 
दी गयी वाक्यावलीके अनुसार घोषणा करनी होगी शरर उस पर हत्ताक्षर 
करना होगा । 

(७) जो व्यक्ति परमन्यायालयके न्यायाधीशके पदपर रह चुका है, 
वह भारतके राज्य-क्षेत्रके अन्दर किसी न्यायालयमे या किसी राज्य सचाके 
सम्पुख वकील या अधिवक्ता होकर उपत्यित न हो सक्रेगा। 

१०४: परमन्यायालयके न्यायाघीश ऐसे वेतनों, भत्तों तथा छुट्टी 
ओर पेन्शन (अवसर बृत्ति) के विपयमें ऐसे अधिकरारोंके पानेके अधिकारी 
होगे, जिन्हें समय समयपर पालमिण्ट विधानके हारा या विधानके अ्रनुसार, 
निश्चित करेगी, और जबतक कि वे इस प्रकार निश्चित नही कर दिये जाते 
हैं, तवतक द्वितीय परिशिष्टमें निर्दिष्ट वेतनों, भत्तो और अ्रनुपस्थितिके लिये 
छुट्टीके ओर पेन्शनके अधिकारोंके पानेके अधिकारी होंगे , 

किन्तु साथ ही, न तो न्‍्यायाधीशके वेतनमे और न उसके अ्रनुपस्थिति 
के लिये छुट्टीके अथवा पेन्शनके अधिकारोंमें, उसकी नियुक्तिके अनन्तर ऐसा 
परिवर्तन किया जा सकेगा जो कि उसके लिये हानि-प्रद हो । 

१०५५ जिस समय भारतके परमन्यायाधीशका पद रिक्त हों, वा 
जिस समय अनुपस्थिति या अन्य कारणोंसे अपने पदके कत्तंव्यों का पालन 
करनेमे वह समर न हो, तो उस अवस्थामे उसके पदके कतंव्योंका पालन 
न्‍्यायालयके दूसरे न्यायाघीशोंमेसे इस कार्यके लिये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 
किया गया व्यक्ति करेगा 

१०६, (१) यदि किसी समय परमन्यायालयमे नन्‍्यायालयकी वैठक 
चलानेके लिये न्यायाधीशोंकी अपेक्तित (गण-पूरक) सख्या न हो, छत्त 
अवस्थामें जहासे न्यायाघीशको लेना हो, उस उच्च न्यायालयके मुख्य 
न्यायाधीशसे मन्नणाकरके, परमन्यायाधीश उच्चन्यायालयके किसी न्याया- 
धीशको मनोनीत करके, उससे जितनी अवधिके श्लिर आवश्यकता हो, 
उतनी अ्रव्धिकि लिए, परमन्यायालयक्ी वैठक्रोम विशेष प्रयोजनके लिए 
नियुक्त न्यायाधीशके रूपमे उपस्थित होनेके लिए लिखित प्रार्थना कर 


सकता हे | कर 
(२) इस प्रकार मनोनोत द्ोनेपर, उस न्वायाधीशका अपने पदके 


अवसरप्राप्त न्‍्या- 
दाधीभोंकी परम 
न्याथज्ञग्की बैठकों 
में उपस्थिति 


'परमन्यायालयका 
स्थान 


परभभ्य,यालयका 
प्रारम्मिक अधिकार- 
क्षेत्र 


४९ 


अन्य कत्तव्योंकी भ्रपेज्ञा यह सबप्रथम कर्तव्य द्ोगा, कि जितनेके लिए. कि 
आवश्यकता हो, उस अवधिके लिए. वह परमन्यायालयकी बैठकोंमें उपस्थित 
हो; इस अ्रवधिमे उसे परमन्यायालयक्े न्यायाधीशके सभी अ्रधिकार-स्षेत्र, 
शक्तियाँ और विशेषधिकार प्राप्त होगे औरवद सारे करतेव्योंको निभायेगा | 
१०७. इस अध्यायमे फिसी दूसरे नियमोंके रहते हुए भी, भारतका 
परसन्यायाधीश इस धाराके बन्पानोके अधीन किसी समय ऐसे व्यक्तिसे, जो 
परमन्यायालय या संघन्यायालयके न्यायाधीशके पदपर रद्द चुका है, प्राथना 
कर सकता है, कि वह परमन्यायालयके न्यायाधीश पद पर बैठे शौर उसका 
कार्य करे, इस प्रकार प्रार्यित व्यक्ति जबंतक उस पदपर आतीन हो 
और उसके कार्य करता दो, तवतक उसे उस न्यायालयके न्यायाधीशके 
सभी अ्धिऋार-स्षेत्र, शक्तियों और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे; लेकिन, वह 
किसी दूसरे रूपमे उस न्यायाल्यका न्यायाधीश नहीं माना जायेगा 
किन्तु साथ ही, इस धारामें कोईमी ऐसी बात नहीं है, जो उक्त व्यक्ति 
को उसकी सहमतिके बिनाही उस न्यायालय न्‍्यायाधीश-पदपर बैठने और 
उसके कार्यको करनेके लिए, वाध्य करे | 
१०८, परमन्यायालय श्रेष्ठ-न्यायालय होगा और दिल्‍्लीमे तथा 
ऐसे दूसरे किसी स्थान या स्थानोंमें, यदि कोई द्वो, वैठेगा, जिन्हें कि परम- 
न्यायाधीश राष्ट्रपतिकी पूर्व स्वीकृतिसे निश्चित करेगा | 
१०६ इस संविधानके वन्धानोंके आधीन रदते हुए, उन विवादोंके 
विषयमें जो कि, 
(क) भारत-सरकार एवं एक या एकसे अ्रधिक राज्योंके बीचमें 
उठे', अथवा 
: (ख) जो भारत सरकार और एक या एकसे अधिक राज्य या 
राज्योंको एक पक्ष, और एक या एकसे अधिक बूसरे राज्योंको 
दूसरा पक्त बनाकर उठे, अ्रथवा 
(ग) नो दो या दोसे अधिक राज्योंके वीच उठ , 
परमन्यायालयकी उस सीमा तक प्रारम्भ करनेका अधिकार-ब्षेत्र 
होगा, जहां तक विवाद विधान या तथ्यके ऐसे प्रश्नरर हो, जिसपर कि किसी 
वैध अधिकारका अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता हो, 
किन्तु साथही, उक्त श्रविक्रार-क्षेत्रकी सीमाश्रोंके अन्तगंत वे विवाद 
नहीं आयेंगे : कं 
(१) जिनसें कि उस सम्यके लिए प्रथम परिशिष्ठके भाग ३ में 
गिनाये गये राज्योंमेसे कोई, एक पक्ष हों, और वाद किसी ऐसे सचिपत्र, 


समभोते, वच नदान, सनद या इसी प्रकारके अन्य आशात्रके किसी वन्‍्घान 
को लेकर उठा हो; 


जन जमि+मन 
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विशेष अ्रवस्थाओ 
मैं उच्च न्यायालयों 
पे पुरत्रिचार-प्रार्थना 
(अपील) पर परम 
न्यायालय का पुन- 
विचार - करने का 
अधिकार-क्षेत्र (अपील 
झुनवाई का अधिकार- 
क्षेत्र 


प्रथम परिणिण्ट के 
भाग १ में गिनाये 
गये रास्योंके अति- 
रिक्त भारतके राय्य- 
क्षेत्रमे उच्चुन्याया- 
लय॑से दूसरे मामलों- 
की अपील सुनवाईके 
लिए परमन्यायालय- 
का अधिकार क्षेत्र 


(२) जिसमें कि एकपक्ष कोई राज्य हो और जोकि किसी ऐसे सन्धि- 
पत्र, समझोता, बचनदान, सनद अथवा अन्य किसी ऐसे आज्ञापत्रके ऐसे 
वन्धानकों लेकर उठा हो, जो यह वांधता हो, कि उक्त अ्रधित्रार-च्षेत्रकी 
सीमाश्रक्ति अन्तगंत ऐसे विवाद नहीं आयेगे। 
१०१, (१?) किसी राज्यके उच्चन्यायालयके किसी निर्णय, डिग्री 
(प्रनिश्चय) या अन्तिम आदेशके ऊपर परमन्यायालयमे उसी दशामें अपील 
की जा सकेगी, जबकि उच्चन्यायालय यह प्रमाणित कर दे, कि इस 
संविधानकी व्याख्यासे संवन्ध रखने वाला कोई गम्भीर वैधानिक प्रश्व उसमें 
उलभा हुआ है | ह 
(२) जहां कि उच्च न्यायालयने इस प्रकारका प्रमाणपत्र देना 
अश्वीकार कर दिया हो, वहाँ परमन्यायालय इस प्रकारक्ते निणय डिग्री या 
अन्तिम आदेशके ऊपर अपील करनेके लिये विशेष अनुमति दे सकता है, 
यदि उसे इस वात का विश्वास हो गया हो, कि इस मामलेमें इस संविधानकी 
व्याख्यासे सवन्ध रखनेवाला कोई गम्भीर प्रश्न उलभा हुश्रा है । 
(३) इस प्रकारका प्रमाणपत्र मिलनेपर या इस प्रकारकी अश्रनुप्ति 
प्राप्त दोनेयर, उक्त वाद-विषयमे कोईमी पक्ष परमन्यायालयके पास केवल इसी 
आधारपर नही, कि उक्त प्रकारके प्रश्नोके ऊपर गलत निर्णय दिया गया है, 
वल्कि किसी दूसरे श्राधारपर भी, अपील कर सकता है | 
व्याख्या--इस धाराऊे “अन्तिम आदेश” शब्दमें ऐसा आदेशभी 
सम्मिलित समझना चाहिये, जिसमें उस वाद-विन्दुका निणय किया गया हो, 
जोकि अ्रपील-ऊर्ताके पक्तमें निर्णीत होनेपर उस मामलेके भ्रन्तिम निपथरेके 
लिये पर्यात दो । 
१११. (१) प्रथम परिशिष्ठक्के भाग ३ में उम्रसमय गिनाये गये 
राज्योके अतिरिक्त भारतके राज्य क्षेत्रमे, उच्चन्यायालयद्वारा दीवानी (अ् 
विधानीय) कार्यवादीके ऊपर दिये गये निणण7, डिग्री, या अन्तिम आदेशकी 
अपील परमनन्‍्यायालयमें तभी होगी, जब्र कि उच्चन्यायालय प्रमाणित 
करे कि--- हि 
(क) विवादमग्रस्त विषयकी घनराशि अथवा मूल्य प्रथम न्यायालय 
में २० हजार रुपयेसे कम न थी और अपीलमें आये हुए 
विवादमें भी उससे कम नहीं हैं; या कि 

(ख) निर्णय, डिग्री, या अन्तिम श्रादेशमें किसी इतनी घन- 
राशि या मूल्यकी सम्पत्तिसे संबन्ध रखनेवाला कोई स्वत्व 
अथवा प्रश्न प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे उलभका 


हुआ है; या कि ॥॒ 
(ग) उक्त मामला परसन्यायाजयम अपील क्रिये जाने योग्य 


कुद्दध अन्य मामलों 

में अपील करनेफे 
लिए परम न्वाया- 
लयकी अनुभति 


प्रथम परिशिष्टके 
भाग 3 मे उस 
समय गिन.ये गये 
राज्योंके उच्चन्याया- 
लयाँका विशेष वाद 
विपयों (मामलों) मे 
परम न्यायालयकों 
निर्देश करना 
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- है, और जहाँ ऐसे निराय, डिओी श्रथवा श्रन्तिम-श्रादेशके 
ऊपर अपीलकी गयी है, जो कि तुरन्त नीचेके न्‍्यायालयके 
निशयको ही पुष्टि करनेवाले हों, तो खण्ड (ग) में निर्दिष्ट 
मामलोंसे मिन्‍न मामलोंकी अप्रील तव हो सकेगी, जब 
उच्च न्यायालय वह भी प्रमाणित करे, कि अपीक्षमें कोई 
गम्भीर वैधानिक प्रश्न उलका हुआ है| 
(२) इस सविधानकी धारा ११०में किसो वातके होते हुए भी, इस 
धाराके खण्ड (१) के आधीन, परमन्यायालयमें श्रपील करनेवाला पक्ष इसके 
लिये भी अनुरोध कर सकेगा, कि सविधानकी व्याख्यासे सम्बन्ध रखनेवाला 
ऐसा वैधानिक प्रश्न उलमा हुआ है मिसका कि गज्ञत निशंय किया गया है। 
११२. प्रथम परिशिष्टके भाग हे में उससमय गिनाये गये राज्यों 
के अतिरिक्त भारतके राज्यक्षेत्रमें, इस संविधानकी धारा ११० या १११ के 
वन्‍्धघान जिन मामलोपर लागू नहीं है, उन मामलोंके लिए, परमन्यायात्य 
अपने विवेकसे किसी न्यायालय या किसी न्यायाधिक्रण हारा किसी वाद- 
विपयमें दिये गये किसी निर्णयक्रों, डिग्री या श्रन्तिम आदेशकी अ्रपीलके 
लिए दे सकेगा | 
११३, (१!) प्रथम परिशिष्ठके भाग हे में उत समय गिनाये गये 
किसी शाज्यके उच्चन्यायालयमें यदि क्रिसी श्रय-विधानीय, (दीवानी), दण्ड- 
विधानीय ( फौजदारी ) या दूसरे प्रकारकी कायवाहीके वीचमे, जहाँ ऐसी 
कायवाहीमें कोई बाद देतुके निश्चय करनेके लिये इस प्रकारके आवश्यक 
प्रश्न उठे, जो पालमिंड्के अथवा ऐसे राज्यसे भिन्न किसी अन्य राज्यक्री 
व्यवस्थापिका सभाके क्रिसी विधानके लागू होनेकी योग्यता अथवा उसको 
व्याख्यासे सम्बन्ध रखते हों, तो वर्धा उच्चन्यायालय अयने विवेकसे अथवा 
दोनों पक्तोमें से किसीकी प्रार्थनापर, ऐसे प्रश्नका विशेष निर्देश करते हुए, 
ओऔर उसपर अ्रपनी राय देते हुये, उठ मामलेका विवरण तैयार कर सकेगा 
और ऐसे प्रश्नकों परमन्यायालयक्े पास उत्तकी रायके लिये मैत्र सकेगा । 
(२) उस दशामे, जबकि कोई उच्चन्यायालय खण्ड (९) के आघधीन 
मामलेका विवरण बनाना अस्वीकार करे तो परमन्यायालय मामलेका इत् 
प्रकार विवरण वनानेके लिये उसे विचरश॒ कर सकेगा। 
(०) शत धाराके खण्ड (९) या (२) के आधीन फ्रिसी मामलेका 
इस प्रकार विवरण तैयार होनेके पश्चात्‌, जबतक परमन्यायालयक्की राय न 
प्राप्त दो, तव्तकके लिये उच्चन्यायालय सब कार्यत्रादी रोक दे | 
(४) दोनों पत्तोड़ो अपन अपनी वात सुनानेका अवसर देकर परम- 
न्यायालय इस प्रकार भेजे हुए प्रश्नका निर्णय करेगा, और अपनी सम्मनिक्की 
एक प्रतिलिपि उस उच्चन्यायालयके पास मिजवायेगा, और उसे पाने डे वाद 
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परम स्यायादयफे 
अधिकार-क्षेत्र ह 
फैताब 


व्शिप्र प्रकान्के 
समादेशोंकी दिका- 
लने का परम न्या- 
यालयकी अधिकार 


परम न्यायालयकी 
संदायक कार्यशक्तिया 


परम न्यायालय 
द्वारा घोषित विधान 
सभी न्यायालगोंके 
जिये अवश्य पाल- 
नौय हों 

पुरप्त न्यायालयको 
डिय्िशों अर 
आदेशोका लागू 
होना और प्रकट 
कराने आदिके विपय 
में आदेश 


वह उच्चन्यायालय परमन्यायालयकी सम्मतिके अनुसार उस मामलेफ़ो 
निपठायेगा | 

(५) परमन्यायाज्षय किसी भी अ्रवस्थामें इस धाराके आधीन विवरण 
बनाये हुए मामत्षेकों यह कहकर लौटा सकेगा कि उसमें ओर तथ्योंका 
विवरण वहीं है। 

११४, (१) 'सध-सूची” के विपयोिं से किसीके भी सम्बन्धमें परम्- 
न्यायालयको - ऐमेशौर अधिक अधिकार-क्षेत्र तथा कार्य-शक्तियओं प्राप्त होंगी 
जिन्हे पालमिए्ट विधानद्वारा प्रदान करे | ! 

(२) यदि (पालमिसण्ट) परमन्यायालयकोी ऐसे अधिकार-क्षेत्र 
और कार्य-शक्तिके प्रयोग करनेका विधान द्वारा बन्धान करे, तो ऊिसी विषग्र 
के संवन्धरमें किसी भी मामलेसे परमन्यायालयकों ऐसे ओर अधिकार-क्षेत्र 
तथा कार्य-शक्तियाँ प्राप्त होंगी, मिन्हें कोई और राज्य और भारत सरकार 
समभोता द्वारा प्रदान करे | 

११५, इस सविधानकी धारा २५ के खरड (२) में (जो मूत्र अधिकारों 
को क्रियान्वित करानेसे सम्बन्ध रखता हें) उल्लेख किये गये प्रयोजनोंसे भिन्न 
किन्हीं प्रयोजनों के लिए, वैयक्तिक स्वतन्त्रता (हैवियत कारपस), नियोग, 
प्रतिषेध, अधिकार-प्रश्न अथवा उन्नयन-समादेशोके रूपमें या ओर किसी 
प्रकारकी हिंदायतों अथवा श्रादेशोंकों निकालनेका अ्रधिक्रार पालमिण्ट 
विधान द्वारा परमन्यायालयक्ो प्रदान कर सकेगी | 

११६ पार्लामेण्ट विधानह्वारा परमन्यायालयकों प्रदान फरते समय 
इस संविधानके वन्धानोंमेसे किसीते विरोध न करते हुए, उन पूरक 
कार्य-शक्तियोंके वारेमें वन्धान कर सकेगी, जिन्हें कि वह इसके लिए 
आवश्यक या वांछुनीय तमकोे कि इस संविधानके द्वारा या आधीन किये 
गये अधिकार-चषेत्रके और अधिक प्रभावकारी रूपसे प्रयोग करनेके लिए 
न्यायालय सक्षम हो | 

११७, परमन्यायालय द्वारा घोषित विधान मारतके राज्य-क्षेत्रके 
अन्दर सभी न्यायालयोंके लिए अवश्य पालनीय होगा । 


११८७, (१) परमन्योयाजय अपने अधिकार-क्षेत्रका अयोग करता 
हुआ ऐसी डिग्री (परनिश्चिय) या ऐसा आदेश दे सकता है, जो फ्रि उसके 
विवार।घीन वाददेठ या सामलेमें पूर्यन्याय करनेके लिए आवश्यक जान पढ़े, 
और इस प्रद्मर दी गग्मी डिग्री या अदिश भारतके सारे राज्य-द्षेत्रमें पार्ला- 
मेण्ट द्वारा बनाये गये विधानके द्वारा या अनुसार ठहरायी गयी रीतिसे 


लागू दोगे । 


परम न्यायालयसे 
सलाह. करनेका 
राष्ट्रतिकों अधि- 


कार 


असैनिक 


न्याय अधिकारी-गण 


और 


परम- न्यायालयकी 


सहायता करें 


न्वायाजय आदिके 


नियम 


ब 
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(२) इसके ग॒स्‍्ते पालमिएट द्वारा बनाये गये किसी विधानके वन्धानों 
के आधीन रहते हुए, भारतके समस्त राज्य क्षेत्रके लिए. परमन्यायालयके पास 
ऐसे क्रिरी आदेशको निकालने लिए. सत्र तरइकी कार्य-शक्ति होगी, जो 
क्रिसी व्यक्तिज़्ी उपस्थिति करानेके, ऊ्रिसी ल्लेख्यके प्रकट करने या सामने 
प्रस्तुत कराने, या न्यायालयके ही किसी अपमानकी जाँच कराने और उसके 
लिए दरड देनेके प्रयोजनसे निकाले जाँय | 

११६ (१) यदि किसी समय राष्ट्रपतिको यह जान पढ़े, कि 
विधान या तथ्य का कोई इस प्रकारका प्रश्न उठ गया है, या उठने बाला 
है, जिसका स्वरूप और सावजनिक महत्व ऐसा है, कि उस पर प्रसन्याया- 
लय की सम्मति प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है, तो वद्द उस प्रश्नको 
विचारार्थ उस न्यायालयके पास भेज सकता है, और न्यायालय उरबित 
सुनवाईके अनन्तर उठपर शअ्रपनी सम्प्तिसे राष्ट्रपतिकों श्रवगत कर सकता है | 

(२) इस संविधान की धारा १०० के खण्ड (१) के वन्धानमें किसी 
वैसी वातके रहते हुए भी, उक्त खण्डमें उल्लेख किये गये उक्त प्रकारफे 
विवादका निर्णय करनेके लिए राष्ट्रगति, परमन्यायालयके पास भेज सकेगा 

और परमन्यायालय उसके ऊपर, दोनों पक्चोंकी अपनी अपनी वात सुनानेका 
अवसर देने के वाद अपना निर्यंय दे सकता है, और उसकी सूचना राष्ट्र- 
पतिको दे सकता है। 

१२०, भारतके राज्य-क्षेत्रमे समस्त असैनिक और न्याय श्रधिकारी 

परमन्यायलयकी सहायता करंगे। 


१२१०५ (१) पालमिण्ट द्वारा बनाये गये किसी विधानके वन्धानोंके 
आधीन रहते हुए, परमन्यायालय समय समयपर, राष्ट्रपतिकी लिखित स्वीकृति 
लेकर न्यायालयके व्यवद्वार और कार्य-प्रणालीको साधारणतया नियमित 
0 वाले ऐसे नियमोंकी बना सकता है, जिनमें निम्न नियम भी सम्मिल्षित 
दोंगे ।-«- 

(क) न्यायालयमें वकीली करने वाले व्यक्तियोके बारे भे 
नियम, 

(ख) अपील सुनवाई और अन्य ऐसे विपयोंके सम्बन्धमें कार्यू- 
वाह्े निश्चित करनेके लिए नियम, जिनमे कि न्यायालयमें 
अ्रपील करनेकी अन्तिम अ्रवंधि और उसके बारेमें निवेदन 
करनेके लिए न्यायालयके सामने उपस्थित होने वाले ऐडवो- 


केटों (अधिवक्ताओ्ओं) को दी गयी श्रन्तिम” अवधि भी 
सम्मिलित है; 


ण्र्‌ 
हर] 


परम न्यायालयके 
पदाधिकातियों और 
सेवकोंके वेतन भक्तों 
और पेंशन तथा 
उसके द्च 


(ग) न्यायालय की कायवाहदीके साक्षात्‌ या आनुपंगिक खर्चोंके 
एवं उसकी कार्यवाहियोंके लिए लगाये गये शुब्कों के 
सम्बन्धमे बनाये गये नियम, 

(घ) प्रतिभूति (जमानत) स्वीकार करनेके वारेमें बनाये गये 
नियम, 

(ड) कार्यवादियोक्रे रोकनेके वारेमें बनाये गये नियम, और 

(च) ऐसी अपीलको एकदम खारिज करने के लिए वन्धान आँधने 
वाले नियम, जिस अय्रीलके बारेमे न्यायालयको यह जान पड़े, 
कि वह एकदम सारदीन है या परेशान करने वाली है या 
विलमानेके उद्देश्यसे सामने लायी गयी है| 

(२) इस संविधानकी व्याख्यासे सम्बन्ध रखनेवाले किसी गंभीर 
वैधानिक प्रश्नसे उलमेडुए मामलेपर निर्ण॑य देनेके लिए या इस संविधानकी 
धारा ११६के अन्तगंत किसी निर्देशड़ी सुनवाई करनेके लिए, कमसेकम पँच 
न्यायाधीश बैठगे : ' 

किन्तु साथही, उक्त प्रयोजनके लिए; कोई भी न्यायाधीश बैठे सकेगा, 
यदि बीमारी, व्यक्तितत स्वार्थ या किसी दूसरे सनन्‍्तोषजनक कारणवश बैठनेसे 
वह असमथ नदी है। 

(३) इस सविधानकी धारा ११६ के अन्तगंत किसी दूचनाके बारेमें 
कोई भी सम्मति या कोई भी निर्णय परमन्यायालय केवल खुली बैठकर ही 
दे सकेगा | 
(४) परमन्यायालय इस प्रकारकी कूचना था इस प्रकारके निर्णय 
केवल तभी दे सकेगा, जब कि मामज्ैकी सुनवाईके समय उपस्थित न्याया- 
धीशोंमे वहुमत उस एक निर्णयपर पहुँच चुका हो, लेकिन इस खडमें कोई 
भी ऐसी वात नही है, जिससे कि यह समझा जाय कि किसी न्यायाधीशको, जो 
उस बहुमत-निर्णयसे एकमत न हो, विरुद्ध सम्मति या निणय देने मे रोक दे । 

१२२. (९) परमन्यायालयके पदाधिकारियों और सेवकोंको दिये 
जानेवाले वेतन, भत्ते, और पेंशन, परमन्यायाधीश राष्ट्रपतिके पराभशंसे 
निश्चित करंगा । ह) 

(२) परमन्यायालयक्रे शासनग्रतरन्धमें लगनेवाला खच, जितमें कि 
न्‍्यायालयके पदाधिकारियों श्रौर सेवकोंकों दिये जानेवाले बेतन, भत्ते और 
पेंशन भी सम्मिलित हैं, भारतके राश्स्वोंसे लिया जायेगा और न्यायालय 


द्वारा उगाहे गये किसी प्रकऊारके शुल्क या द्रव्य उन राजस्वोंके अंश सममे 


जायगे | 


भारतवा 


सहा-« 


आय-ज्यय-+रीक्षक 


/ 
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१२१, (१) इस अध्यायकी धारा १०३ और १०६में उल्लिखित 
ऐसे निर्देशोंसि, जो उस समयके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में गिनाये गये 
राज्यके श्रन्द्के अथवा उस पर अधिकार-स्षेत्र रखनेवाले न्यायालयको किये 
गये हों, ऐसे निदेशोक्रा बोध होगा, जिन्हें कि राष्ट्रपति ऐसे न्यायान्नयके पास 
भेजे, जिसके बारे में वह परमन्यायालय और नरेशसे सलाह लेकर समन्तुष्ठ 
हो गया हो कि उस समयके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में गिनाये गये 
राज्योंके किसी भी दूसरे न्यायालयोंकी श्रपेज्ञा उक्त धाराश्रोंके लिए। वह उच्च- 
न्यायालय बननेके लिए, अधिक येग्य है, और ऐसा घोषित भी कर चुका हो । 

(२) इस अ्रव्यायकी घारा ११०- और ११३ के अनुसार उस समयके 
लिए, प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में गिनाये गये राज्यके न्यायालयको भेजे गये 
निरदेशोंसे ऐसे निर्देशोका वोध होगा, जो कि राज्यके अन्तगंत अन्तिम अधि- 
कार-्षेत्र रखनेवाले ऐसे न्यायालयको उक्त घाराश्रोमें बन्धानकी गयी अ्रपील 
या निर्देशसम्प घी कार्यवाहियोंके लिए, सेजे गये हों | 


अध्याय ५--भारतका महा-आपयबव्यय-निरीक्षक 


१२४. (१) भारतका एक महा-आयदव्यय-निरीदाक होगा, जो फ़ि 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उसी रौतिसे तथा उन्हीं आधारों-_ 
पर अपने पदसे हटाया जा सकेगा, जिनपर परमन्यायालयका न्यायाधीश 
हृठाया जा सकता है।_7_ 

(२) मद्दा आय-व्यय निरीक्षकके वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य 
शत्ते पारलमेण्ट द्वारा निश्चित किये गये विधानके अ्रनुसार होंगी, और जब 
तक कि वह इस प्रकार निश्चित नहीं कर दी जातीं, तबतऋ वहीं रहेंगी 
जैसी कि द्वितीय परिशिष्ठमें वंतलायी गयी हैं 

किन्तु साथदी, महा-अआ्रायव्यय निरीक्षकके न तो वेतनमें और न 
उसकी छुट्टी-पशन अथवा अवसर-प्रदण आयुसे सम्बन्धित, अधिकारोंमें 
उसकी नियुक्तिके पश्चात्‌ कोई ऐसा परिंवतंन किया जा सकेगा, जिससे 
उसको द्वानि दो । 

(३) अपने पदसे हठनेके पश्चात, महा-आयबव्यय-निर्र क्षक भारत 
सरकारके आधीन या किसी राज्यकी सरकारके अधीन और कोई पद पानेका 
पात्र न होगा। 

(४) मद्दा-आायव्यय निरीक्षक, राष्ट्रमतिके परामश से अपने कर्म: 
चारियों अथत्रा उनके सबन्धमे दिये जानेवाले वेतन, भत्ते, अथवा पेंशनका 
नियत करनेवाला द्वोगा । 

(४) मद्दा-आयव्यय निरीक्षकके कमेचारियोको अथवा उनके संबृधमे 
दिये जानेवाले वेतन, भत्ते, और पंशनका व्ययमार भारतके राजस्व॒पर होगा | 


5 
महा-आयन्यय-निरी- 


क्षयक्के कत्त व्य ओर 
अधिकार 


शआय-न्यय-जैखागो 


के सम्बन्ध दिवा- 


यर्तें देनेक्त भारतके 
महाआय-ज्यय-निरी- 
क्षककी  अविकार 


आाय-न्यय-निरी- 
क्षणका विवरण 


परिभाषा 


राज्योके राज्यपति 


राज्योफी कार्यका- 
रियी शक्ति 


ना न 


१२५, महा-आ्रायव्यय-निरीकज्षक भारत-सरकार या किसी राज्यको 
सरकारके-आय व्यय लेलोके सम्बन्ध रखनेवाले उन सभी कर्चव्योंका 
पालन और उन सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा, जो कि पाशमिट 
द्वारा वनाये गये विधानसे या उसके अनुसार, निश्चित किये गये या #िये 
जा सकते हैं। 

व्याख्या-इस धारामें “पार्लामेट द्वारा बनाये गये विधान” के 
अन्तगत भारतके राज्यक्षेत्रमें ऐसा कोईभी प्रचलित विधान, जोकि उत् 
समय-लागू दो, सम्मिलित है | 

१२६. भारत-सरकारका आयव्यय लेखा उसी रूपमें रखा जायेगा, 
जिस रूपको मद्दा-श्रायव्यय-निरीक्षक राष्ट्रतिकी स्वीकृतिसे निश्चित करे, 
आर जिस प्रकार भारतका महा-श्रायव्पय-निरीक्षक राष्ट्ररतिकी स्वीकृतिपर 
किसी राज्यकी सरकारके आयव्यय लेखेके रखनेके विषय रीतियों श्रौर 
सिद्धान्तोंके वारेमें हिंदायते दे, उतीके श्रनुसार आयबव्यय-लेखा रखना उठ 
राज्यक्री सरकारका कर्तव्य दोगा। 

१२७ भारतके महा-आयबव्यय-निरीक्षकके द्वारा भारत-सरकारके 
आय व्यय-लेखाके विषयमें विवरणु-पत्र राष्ट्ररतिके पास उपस्यित किये 
जायेंगे और राष्ट्रपति उन्हें. पालामेंटके समक्ष रखवायेगा | 


साग ६ 
प्रथम परिशिष्टके भाग १ के राज्य 6. 


अध्याय १-सामान्य 
११८, इस भागमें जब॑ तक कि प्रफरणसे दूसरा अथ न अ्रमिप्रेत 
हो, “राज्य” शब्दसे तात्पय उस राज्यसे है, जो उस समयके लिये प्रथम 
परिशिष्टके भाग १ में गिनाया गया है। 
अध्याय २-क्रार्यकारिणी 
राज्यपति 
१५६, प्रत्येक राज्यके लिये एक राज्यपति होगा | 


१३०. (१) राज्यकी कार्यकारिणी शक्ति राज्यपतिमें निहित होगी 
ओर वह इसका प्रयोग संविधान और विधानके अन्ुतार कर सकेगा | 
(२) इस खण्डमे कोईमी ऐसी वात नही है, 
(क) जिससे यह समझा जाय, कि किसी प्रचलित विधान द्वारा 


_>मम्ि'' बन 


है (व 


किसी श्रन्य राज्यसत्ताको प्रदान किये गये कोई कृत्य भी 
राज्यपतिको ही उनसे लेकर सौंप दिये गये है; या 
डे (ख) जिससे पाल्नमिंट या उस राज्यकी व्यवस्थापिका सभाको 
विधान द्वारा राज्यपति की अधीनस्थ राज्यसचाकों कोई 
कृत्य सौंपनेमे रुकावट हो | 
राज्यपतिका निर्वांचन १३१. राज्यके राज्यपतिका निर्वाचन वे दी सारे व्यक्ति प्रत्यक्ष 
क मतदान द्वारा करेंगे, जिन्हें उस राज्यकी व्यवस्थापिका समाके सामान्य 
निर्वाचनमे मत देनेका अधिकार प्राप्त है 


या दूसरा विकल्प 


 राज़्यपतिको नियुक्ति १३१. राष्ट्रपति उन चार नामोंकी तालिकामेंसे अपने हस्ताक्षर 
और मुदहरके साथ बुलावा सेजकर राज्यका राज्यपति नियुक्त करेगा, 
जो चार नाम एकहरे परावर्ततन-योग्य मनदान-प्रणाल्ी द्वारा आनुपातिक 
प्रतिनिधित्वकी पद्धतिके अनुसार, उस राज्यकी व्यवध्यापिका सभा हरा चुने 
' जायें, या जहाँर राज्यमें व्यवस्थापिका परिषद्‌ भी है, वर्शां राज्यकी 
व्यवस्थापिका सभा और व्यवस्थापिका परिषद्के सथुक्त अधिवेशनमें एकत्र 
सदस्यों द्वारा चुने जाये; इन निर्वाचनोंमें मतदान गुप्त-छुन्द द्वारा दोगा | 
_ राज्यपतिका कार्य- १३१, राज्यपति अपने पदग्रहणक्री तारीखसे पाँच बर्षोफे लिए, 
काल पदपर आसीन रहेगा; 
किन्तु इस बन्धानके साथ कि, 
का (क) राज्यपति अपने हस्ताक्षुससे राज्यकी व्यवस्थापिका सभाके 
सभाध्यक्षको या जहाँ राज्यकी व्यवस्थापिकाके दो भवन हों, 
वहाँ व्यवस्थापिका-सभाके सभाध्यक्ष और व्यवस्थापिका- 
परिषद्के अध्यक्ष दोनोंको सम्बोधित करते हुए; त्यागपत्र 
देकर पदत्याग कर सकेगा; 

(ख) राज्यपति सविधानका उल्लंघन करनेंके लिए. इस संबि- 
घानकी धारा १३७ में बन्धानकी गयी रीतिके अनुसार 
दोषारोपण छारा अपने पदसे हटाया जा सकेगा | 

(ग) अपने कार्यक्रालके समाप्त दो जानेके बाद भी तबतक 
राज्यपति अपने पदपर बना रहेगा, जबतक कि उसका 
उत्तराधिकारी उस पदपर आ नहीं जाता | 

राज्यपति पदके लिए १३३. कोई भी व्यक्ति जो राज्ययति-पदपर आसीन है, या रह 
पुननिवांचित होनेमी चुका है, उस पदपर केवल एक वार दी पुनः चुना जा सकता है, (नियुक्त 
योग्यता जिया जा सकता है ) । 


रे 


पूछ 


राज्व्पति चुने जाने 
के लिए योग्यदारयें 


राम्पप्री 


नियुक्त 


१३२४. (१) कोई भी व्यक्ति राज्यपति नहीं चुना जा सकता, 
जबतक कि वह भारतका नागरिक न हो और उसने पेंतीस वप की आयु 
पूरी न करली हो। 

(२) कोई भी व्यक्ति उस दशामें किसी राज्यक्रा राज्यपति नहीं 
चुना जा सकता-- ह 

(क) जबकि वह राज्यकी व्यवस्थापिका-सभाका सदस्य चुने जाने 

के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया हो $ 
किन्तु साथ ही, यह श्रावश्यक नहीं है, कि वह उस राज्यका निवाती 
हो, श्रथवा 


लि 


(ख) जब कि भारत सरकारके या उस समयके लिए प्रथम परिशिष्ट 
में गिनाये गये किसी राज्यकी सरकारके आधीन या उत्त 
सरकारोंके नियन्त्रण मे रहनेवाली किसी स्थानीय या दूसरी 
राज्यसत्ताके आधीन किसी वैत॒निक पद -या स्थान पर वह 
आसीन हो | 

व्याख्या--इस खण्डके लिए कोई भी व्यक्ति केवल उस दशामे किसी 
वैतनिक पद या स्थान पर आसीन नहीं समझा जायेगा, जब कि-- 

(क) वह भारत या उस समयके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग ( 

में ग़िनाये गये किसी राज्यका मंत्री दो, अथवा 
(ख) वह उस समयके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में गिनावे 
गये किसी राज्पका मंत्री हो, और साथ ही यदि वह राज्य 
की व्यवस्थापिका सभाके प्रति उत्तरदायी हो, अथवा जहाँ 
राज्यकी व्यवस्थापिकाके दो भवन हों, वहा ऐसी व्यवस्थापिका 
के साधारण-भवनके प्रति उत्तरदायी हो, और यदि उस 
व्यवस्थापिका-ठभा था भवनके कम से कम तीन-चौयाई 

ह सदस्य निर्वाचित सदस्य हों । 


या दूसरा विकल्प 


१३४, (१!) कोई भी व्यक्ति तवतक राज्यपति-पदपर नियुक्त द्वोने 


किये जानेफी योग्यता के लिए, योग्य नहीं सम्रभा जायेगा, जबतक वह भारतका नागरिक नद्दो श्र 


उसने पैंतीस वर्षकी आयु पूरी न कर ली दो ॥ 
(२) कोई भी व्यक्ति उस दशार्म किमी राज्यक्रा राज्यपति नहीं 


नियुक्त किया जा सकता, जवकि वह राज्यकोी व्यवस्थापिका-सभाका 
सदस्य छुने जानेके लिए अयोग्य ठहरा दिया गया द्वो, किन्त॒ साथ ही यह भी 
आवश्यक नहीं है, कि वह व्यक्ति उस राज्यका निवासी ही हो। 

ह 


राज्यपतिपदके लिए 
प्रतिवध 


पठ्भदण  करनेके 

पूबे राज्यपति था उसके 
कृत्योका पालन 
करने वाले व्यक्ति 
द्वारा सम्मोदन या 
शपथ-पग्रइण 


राज्यपतिपर अभि- 
योग लगानेकी कारये- 
प्रणाली जे 


घर 


११५४. (१) राज्ययति न तो पावमिए्ठ ओर न उस समयके 
लिए. प्रथम परिशिष्टमें गिनाये गये क्रिसी राज्यकी व्यवस्थापिकाका सदस्य 
रहेगा और यदि पारलमिस्ट या इस प्रकारके किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाका 
कोई सदस्य राज्यपति चुना ( नियुक्त ) किया जाये, तो जित तारीखसे उसने 
राज्यपतिका पद ग्रदण किया है, उसी तारीखसे पालमिण्ट या ऐसी व्यवस्था- 
पिका में उतका स्थान रिक्त हों गया माना जावेगा । 

(२) राज्यपति कोई दूसरा वैतनिक पद या स्थान नहीं अहण कर 
सकेगा | 

(३) प्रान्तपति को सरकारी झ्रावास मिलेगा और उसे वे वेतन और 
भत्ते दिये जायंगे, जो कि उस राज्यकी व्यत्रस्थपिकाके विधान द्वारा निश्चित 
किये जाय. और जबतक कि उसके लिये वन्धान नहीं कर दिया जाता, 
तबतक उसे द्वितीय परिशिष्ठमें निर्दिष्ट बेतन और भत्ते मिलेंगे । 

(४) राज्यपति के वेतन और भत्ते उसके कायकरालमें घटायें न जा 
सकंगे। 

१३१६, प्रत्येक राज्यपति या जो कोई व्यक्ति उगके कृत्योंका संपादन 
करता है, अपना पद ग्रहण करनेके पूर्व, उस राज्यकी व्यवस्थापिकाके 

सदस्योके समझ निम्न रूपमें सम्मोदन या शपथ-ग्रहण करेगा--- 

“मैं, अम्ुऊ दृदयसे सम्मोदन (सौगन्ध) करता (लेता) हूँ, कि मैं सच्चे 
दृदयसे -अमुक राज्यके राज्यपतिके पदभारको निसाऊँगा (या राज्यपतिके 
कार्योंका सम्पादन करेगा) तथा भरसक अपनी यंव्यताके अनुमर अधिकसे 
अधिक सविधान या विधानकी रक्षा, परिरक्षा और प्रतिरक्षा करूँगा। 
और मैं तन मनसे "''““(अम्रुक राज्य) की जनताक्री सेवा और भलाईमें 
रत रहूंगा ।” 

११७, (२) सविधानक्रा उब्लघन करनेके लिए जत्र र|ज्यपति पर 
अभियोग लगाया जावे, तो उस राज्यक्ी व्यवध्यायिका-सभा दोबारोप 
उपस्थित कर सकेगी, किन्तु 

(२) ऐश कोई दोषारोप तव तक उपस्थित नहीं किया जा सकेगा, 
जब तक कि हि 

(क) व्यवस्थापिकाके कमसे कम ३० सदस्योंने हस्ताक्षर करके 
लिखित सुचनाके साथ ऐसे सकल्पका प्रस्ताव रखनेका 
विचार न प्रकट किया हो कि हम लोंग राज्यपतिके ऊपर 
दोषारोप करना चाहते हैं 

(ख) जबतक कि उक्त ब्यवस्थापिका सभाके सारे सदस्योमेसे 
कमसे कम दो तिददाईका उस प्रस्तावरर समर्थन न प्रात्त 
हो चुरा हो । 


पर 


किसी योगायोगोंमेँ 
राज्यपतिके. ऊत्य- 
सम्पादनन्‍्के. लिए 
बन्‍न्धान वनानेकी 
व्यवरथापिका (राष्ट्र- 
पति) को अधिकार 


राय्यपदिन्पव्के 
रिक्त स्थानको पू्तिके 
लिये निर्वांचन(नाम- 
तालिका वनननेके 
लिये निर्वाचन) का 
समय 


राज्यपतिके निर्वा- 

चन  (राज्यपतिकी 
न्यिक्तेके लिए नाम- 
तालिका. वनानेके 
लिये निर्वाचन) से 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से सम्बन्ध रखने 
वाले विपय 


(३) जब व्यवस्थापिका सभामें दोपारोप इस प्रकार उपस्थित किया 
जा चुके, तो व्यवस्थापिका-सभाका समाध्यक्ष राज्यपरिषद्के अध्यक्षको 
सूचित करेगा और तब राज्यपरिपद्‌ दोपारोपफी जाँचके लिए. एक सप्रिति 
नियुक्त करेगी, जो ऐसे व्यक्तियोंकी भी हो सकेगी और जिसमें वे व्यक्ति भी रह 
सकेगी, जो राज्यपरिषद्के सदस्य नहीं हैं, भ्रौर इस जाँचमें राज्यपतिको स्वयं 
उपस्थित होने या श्रपनी जगह किसीकों मेजनेका अधिकार होगा | 

(४) यदि जाँचके वाद राज्यपतिके विरुद्ध उपस्थित किये गये 
दोषारोपके सिद्ध होनेके घोषणाके बारेमें कोई प्रस्ताव राज्यपरिषद्के धमस्त 
सदस्योमेंसे कमसे कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित होकर पास द्यो जाये, 
तो पास दोनेकी तारीखसे उक्त प्रस्तावके कारण राज्ययति अपने पदसे 
हटा दिया जायेगा । 

१४८, इस अध्यायमें वन्धान न किये गये किसी योगायोगमें किसी 
राज्यके राज्यपति-केक्ृत्यक्े सम्पादनके लिए किसी राज्यकी व्यवस्थायिका 
जैसा उचित समझे, वैसा बन्धान बना सकेगी। 


या वैकल्पिक रूपसे 

इस अध्यायमें बन्चान न किये गये किसी योगायोगमें, राष्ट्रपति 
किसी राज्यके राज्यपतिके इत्यके सम्पादनके लिए, जैसा उचित समझे, वैसा 
वन्धान बना सकेगा | 

१३६, (१) राज्यपतिके कार्यकालकी समासिके कारण रिक्त हुए 
स्थानकी पूर्तिके लिए कार्यकाल समाप्त होनेसे पहिले चुनाव (नामतालिका 
चुनाव) कर लिया जायेगा | 

(२) राज्यपतिकी मृत्यु, पदत्याग, या हटाये नाने अ्रथवा किसी दूसरे 
कारणसे रिक्त हुए स्थानकी पूर्तिके लिए, स्थान रिक्त होनेके बाद यथा-सम्भव 
शीघ्र, चुनाव (नामतालिका बनानेके लिये चुनाव) कर लिया जायेगा, 

ओर रिक्त स्थानकी पूर्तिके लिए निर्वाचित (नियुक्त क्रियां गया) 
व्यक्ति इस संविधानकी धारा १३२ में बन्धानकी गयी पांच वर्षकी पूरी 
झवधिके लिए. पदासीन होनेका अधिकारी होगा | 

१४०, (१) राज्यपतिके चुनाव (राज्यप्तिकी नियुक्तिके लिए नाम- 
तालिका वनानेके लिए;किये ज/नेवाले चुनाव) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें 
संबंधित सभी संशयों और विवादोंकी अन्तिम जाँच और निर्णय परमन्याया- 
लय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा | | 

(२) इस संविधानके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, राज्यपतिके चुनाव 
(राज्यपति नियुक्त करनेके लिए नामतालिका बनानेके लिए किये गये चुनाव) 
से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे सम्बन्धित किसी विषयका नियमन राज्य- 


विशेष परिस्थितियों 
मैं क्ष्ताशत आदि 
करने,रण्टाशा सस्‍्व- 
गितर करने, छोड देने 
या हलका करनेझा 
राज्यपतिफोी अधिकार 


राज्योजी वाय॑- 
कारिणी शअक्तिकी 
सीमायें 


राप्यपतिवी सहा- 
यता ओर भन्रणा 
देनेके लिए भत्रि 
परिषद्‌ 


भत्रियोंके विपयमें 
और बन्धान 


फरे 


की व्यवस्थापिका विधानहारा कर सकेगी | 


१४१५ किसी राज़्यदे: राज्यपतिके पास यह अधिकार होगा कि 


वहन सभी परिस्थितियोंमें, जिनमे कि उस अपराधके लिए दण्ड या दर्डाज्ञा 


ऐसे विषयके विधानके आधीन दी गयी हो--जिस विषयके लिए विधान वनाने 
का अधिकार उस राज्यकी व्यवस्थापिकाकों है, किसी अपराधके लिए, दण्डित 
किसी व्यक्तिके दएड को कऋषमाकर दे, रोक दे, कुछ काछके लिए रथग्ित कर 
दे या उस व्यक्तिको छोड़ दी दे, अथवा दण्डकों रोकवा दे, छोड़ दे या 
हलकाऋर दे | 

१४२. इस संविधानके वं॑न्धानोंके श्राधीन रहते हुए, 

(क) वे विपय, जिनके सम्वन्धर्में उस राज्यकी ब्यवस्थापिकाको 
विधान बनानेका अधिकार है; और 

(व) वे अधिकार जिनके द्वारा प्रथम परिशिष्ठरे भाग ३ में उस 
समय गिनाये गये किसी राज्य या राज्य-समूहफे साथ इस 
सविधानकी धारा २२६ और २३७ के अनुसार किये गये 
समभझोतेके बलपर प्रयोग किये जानेवाले अधिकार, सत्ता 
ओर अधिकार क्षेत्र लागू किये जायूँ, 

प्रत्येक राज्यकी कार्य-कारिणी शक्तिके अन्तगंत समके जायेंगे । 

सन्त्रि-परिषद्‌ 

१४२५ (१) जिन बातोंमे इस संविधान छारा अथवा इसके अनुसार 
राज्तपतिसे यह आशा रखी जाती है, कि वह अपने सभी या उनमेसे कुछ 
कृत्योंका सम्पादन अपने सनसे करंगा, केवल उन वातोंकों छोड़कर, प्रान्तपति 
को अपने इत्योंके सम्पादन करनेमें सहायता तथा मन्त्रणा देनेके लिए. शक 
मन्त्रिपरिषद्‌ होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होगा ) 

(३) जद्दों कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय उस कोडि में आता 
है कि नहीं, जिसमेइस संविधानके द्वारा या इसके अनुसार प्रान्तपतिकों अपने 
मनसे कार्य करना है, वह्दाँ राज्यपतिका अपने मनसे क्रिया गया निर्णय 
अन्तिम होगा और राज्यपति दारा कीगयी क्रिसी वातकी मान्यतापर यदद 
कहकर आज्ञेप नहीं किया जा सकेगा कि उसने अपको मनसे कार्य करना 
चाहिये था या नहीं | 

(३) मन्जियोंने प्रान्तपतिको कोई भन्त्रणा दी या नहीं, ओर यदि दी 
तो क्या दी, इस ल ३४ किसी न्यायालयमें नहीं उठाये जा सकेगे | 

१४४. (१) अपने मन्त्रियोंकी नियुक्ति राज्य स्यय करेगा, औौ 
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किंतु बिहार, मध्यप्रान्त और वरार तथा उड़ीसाके राज्योंके लिए यह 


है 


राण्यका महाअधि- 
धक्ता (ऐडवोकेर) 


वन्धान रहेगा कि उनके आदिवासियोंके कल्याणका भारवहन करनेके लिए 
एक अलग मन्‍्त्री हो, जो इसके साथ-साथ परिगणित जातियों और पिछड़े 
हुए वगगोके कल्याण अथवा अन्य कार्योका भारवहन करेगा | 

(२) पद ग्रहण करनेके पूर्व राज्यपति प्रत्येक मन्त्रीको तृतीय 
परिशिष्टमें इस निमित्त दी गयी वाक्यावलीके अनुसार पद तथा गोपनीयता- 
की शपय दिल्लायेमा | 

(२) कोई मन्त्री छ मासके बाद मन्त्री नहीं रह सकेगा, यदि इस 
अवधिके भीतर राज्तकी व्यवस्थापिकाका सदस्य नहीं हो जाता । 

(४) राज्यपति अपने मन्त्रियोंकों चुनते समय तथा उनके साथ- 

आचरण करते समय, चतुर्थ परिशिष्टमें दी गयी हिदायतोंपर ही प्रायः चलेगा, 
किन्तु राज्यपतिके किसी निर्णयक्री मान्यतापर यह कहके आक्षेप नहीं क्रिया 
जा सकेगा, कि उस निर्णयक्रों देते समय उन द्विदायतोंका उतने अ्रनुत्रण 
नहीं किया है । 
(४) समय-समयपर राज्यकी व्यवस्थांपिका मन्त्रियोंके वेतन और 
भत्ता विधानद्वारा निश्चित करती रहेगी, और जवतक राज्यकी व्यवध्यापिका 
उन्हें निश्चित नहीं कर देती, तवतक उनका वेतन और भत्ता वही रहेगा, 
जोकि द्वितीय परिशिष्टमें निर्दिष्ट किया गया है | 

(६) इस धाराके अ्रधीन, मन्त्रियोंक़ो नियुक्त करने और पदसे हृनेके 
सम्बन्ध रखनेवाले इृत्योंका सम्पादन राज्यपति अपने मनसे करेगा । 


राज्यका महा-अधिवक्ता (ऐडवोकेट) 

१४३... (१) उदच्चन्यायाक्ञय का न्यायाधीश नियुक्त किये जानेकी 
योग्यता रखनेवाला व्यक्ति, राज्यके राज्यप्ततिद्वारा राज्यका महा-अ्रधिवक्ता 
(ऐडबोदेट) नियुक्त किया जायेगा | 

(२) महा-झचिवक्ता (ऐडवोकेट)का कत्तव्य होगा कि वह उस समयकी 
सरकारको ऐसे वैधानिक मामलों में मन्त्रणा दे या ऐसे वैवानिक स्त्ररूपवाले 
दूसरे कत्तंव्योंका पालन करे, जिन्हे कि राज्यपति समय-समयपर उसको 
निर्देश करे या सौंपे, तथा उनकहृत्योंका सम्पादन करे, जो डमे संविधान 
या उस समय प्रचलित किसी दूसरे विधान द्वारा या उप्के अजुतार, ठप 


गये हों। 
(३) राज्यके प्रधानमंत्रीके पद छो डनेके वाद, मद ऐेडवो सेट भी अपना 


पद छोड़ देगा, विन्ठ अपने उत्तराधिकारीकी नियुक्ति अथवा अपनी पुनः 


नियुक्ति द्वोने तक वह पदासीन रद्द सकेगा | 
(४) जैठा राज्यपति निश्चित करे, वैसा पारिश्रम्िक मद्दाऐडवोशेंट 


को मिलेगा । 


रायोंके सरफारी 
कार्यफा सचाचन 


राज्यपतिको सुच् ना 
देने ऋ्राब्कि दारेमें 
प्रवान मत्रीके कर्तन्य 


प्रथम परिशिष्ट के 
भाग १ से गिनाये 
गये राप्योंकी व्य- 
वस्थापिकाओं का स॒ (- 
ठ्न 


व्यवस्थापिका-सभा- 
ओका संगठन 


न 


शै, 


सरकारी कार्य का संचालन 
” १४६, (१) राज्यके सरकारकी सारी कार्यवाही राज्यतिके नाम- 


से की गयी कही जायेगी | 


(२) राज्ययतिके नामसे निकाले गये या कार्यान्वित किये गये आदेश 


या दूसरे अधिकार-पत्र, शज्यपति द्वारा बनाये जानेवाल्े नियमोंमें निर्धारित 
की गयी रीतिसे प्रमाणीक्ृत किये जायेगे; और इस प्रकार प्रमाणीकृत किये 
गये आदेश या अधिकार-पत्रकी मान्यतापर यह कहके अ्राक्ष॑प नहीं किया 
जा सकेगा, कि उन्हें राज्यततिने स्वयं नहों निकाला या कार्यान्वित किया है। 


६४७ प्रत्येह़् राज्यके प्रधानमत्रीका वर्तय होगा कि -- 

(क) बह राज्यके कायोके शासन-प्रबंधते संबंध रखनेवाले मत्रि- 
परिषद्के सारे निणयों तथा व्यवस्थापित किये जाने वाल्ले 
प्रस्तावोंसे राज्यपतिको अवगत कराये, 

(ख) वह राज्यके कायोके शासन-प्रवन्ध ओर व्यवस्थापित होने 
वाले प्रस्तावोंके वारेम ऐसी सारी जानकारी प्रस्तुत करे, 
जिनकी कि राज्यपति भाग करे, और 

(ग) यदि राज्यपति आवश्यक समझता हों, तो ऐसे क्रिसी विषय 
को बह मन्नि-परिषद्के सम्मुख विचाराथ रखे, जिस पर क्रिसी 
मन्नीने निर्णय दे दिया हो, लेकिन परिपद्म उसपर विचार 
न हुआ हो | 


अध्याय ३--राज्पकी व्यवस्थापिका 
खाम्तान्य 
१४८ (१) प्रत्येक राज्यके लिए, एक व्यवस्थापिका होगी, जो 
(क) शाज्योंमें दो भवनोंक्रो; 
(ख) दूसरे राज्योंमें एक मवनको 

राज्यपतिके साथ मिलाकर संगठित॑ होगी। 

(३) जहां किसी राज्यत्री व्यवस्थापिकाके दो भवन हैं, वहाँ एकमवन 
व्यवस्थापिका-परिषद्‌ और दूसरा व्यवस्थापिक्रा-ससाके नामसे पुकारा जायेगा, 
ओर नद्दा केवल एक भवन है, वहा वह व्यवस्थापिका-सभाक्े नामसे पुकारा 
जायेगा | 

१४६. (२) इस सविधानकी धारा २९४ श्र २६५के वधानोंफे 
आधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्यक्ी 5 उवस्थापिका-सभाक्ा सगरैठन प्र श्ञु 
निर्णेचन द्वारा चुने गये सदस्यो से होगा | 


(२) चुनाव वयस्क मताधिकारके आधार पर होगा, अर्थात्‌ प्रत्येक 


श्द्‌ 


व्यवस्थापिका-परि- 
पदोंका संगठन 


नागरिक ऐसे निर्वांचनोम मतदाता-सूचीमें लिखे जानेका श्रिकारो द्योगा, 
यदि उसकी आयु २१ वर्षसे कम नहीं है, और जो इस संविधान या उश 
राज्यकी व्यवस्थापिकाके किसी विधानके अनुतार आवासी न होने, पागल 
होने, घंर अपराधी होने या भ्रष्ड या अवैध आचरणवाला वाला होनेके 
कारण, अयं,ग्य नहीं ठहरा दिया गया हो | 
(३) राज्यकी व्यवस्थापिका-सभामे प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र 
का प्रतिनिधित्व उस निर्वाचन-क्षेत्रकी दरत पिछली मनुष्य-गणनाक्रे अनुसार 
पायी गयी जनतंख्याके आधारपर होगा, और आसामके स्वायत् विपयों 
(जिलों) को छोड़कर प्रत्येक १००००० जनसंख्याके लिए कमसे कम १ 
प्रतिनिधिके अनुपातसे चुनाव होगा; 
किन्तु साथ ही, किसीमी दशामें किसी राज्यकी व्यवस्थातिका-समाके 
सदस्योंकी कुल संख्या ३०० से अधिक श्रौर ६० से कम न होगी | 
(४) प्रत्येक मनुष्य-गणनाकी समाप्ति पर प्रत्येक राज्यकी व्यवस्थापिका- 
सभामें भिन्न भिन्न प्रादेशिक निर्वाचनके प्रतिनिधियोकी संख्या इस संविधानकी 
धारा २८६ के बंधानोंके श्राधीन रहते हुए, ऐसी राज्य-सत्ता द्वारा उस रीति 
और उस तारीख से कार्यान्वित दोनेके लिए. फिरसे ठीककी जायगी, जैसीकि 
उस राज्यकी व्यवस्थापिका विधान द्वारा निश्चित करेगी; 
किन्तु साथही, इस प्रकार फिरसे ठीक करनेका प्रभाव तबतक व्यव- 
स्थापिका-सभाके प्रतिनिधियोंकी संख्यापर न पड़ेगा, जवतक कि उठ समय 
चालू व्यवध्यापिकासभा भंग नहीं हो जाती | 
११० (१) जिस राज्यमें व्यवस्था पिका-परिषद्‌ है, वहां परिषद्क्रे सद॒ध्यों 
की कुलछंख्या, उस राज्यकी व्यवस्थाप्रिका-तभाके सदध्योकी कुलसंख्याके 
२४ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी | 
(२) किसी राज्यकी व्यवस्थापिका-परिषद्के सदस्योकी कुशसंख्या 
में से-- 

(क) आधे, इस धाराके खड ३ के अनुसार बनायी गयी उस्मीद- 
वारोक़ी नामतालिकाश्रों में से चुने जायेंगे, 

(ख) एक तिहाईकों उस राज्यकी व्यवस्थापिक्राधभाके सदस्य 
आनुपातिक प्रतिनिधित्रके सिद्धान्तके अनुसार एकद्टरे परा- 
बतनीय मत-दान प्रणाली द्वारा, चुनेंगे; 

(गं) शेष राज्यपति द्वारा के होंगे । 

(३) किसी राज्यकी व्यवस्थापिका-परिपद्क्रे प्रथम सामान्य-निर्वाचन 
के पहले इस सविधानकी आनेवाली घारा (५१ के खंड (२) के अनुसार 
किए, जानेवाले प्रत्येक नैवार्षिक निर्वा चनके पूर्व उम्मीदवारोंकी पॉच नाम- 
तालिकायें बनायी जाएँगी; जिनमेंसे एक तो उस राज्यके विश्वविद्यालयों के 


राज्यकी व्यवत्थान 
पिकाओंका कार्यकाल 


राज्यके व्यवस्था- 
पिकाकी सदस्यताके 
लिए आयु-सीमा 


राय्यकी व्यवस्था- 

विकाके अधिवेशन, 
उसका लम्पा स्थगन 
ओर भग होना 


पूछ 


प्रतिनिधियोके नारोंकी ड्ोगी और वाकी क्रमशः उन व्यक्तियोंके नामोंक्री 
होगी, जिन्हे नीचे लिखे विषयोंके सबंधमे विशेष ज्ञान अथवा व्यावह्यरिक 
अनुभव हो, श्रर्थात्‌ :--- 

” (क) साहित्य, कला, विशान, 

(ख) कृषि, मत्स्यपालन, तत्सस्बन्धी श्रन्य विषय; 

(ग) इंजीनियरी ओर स्थापत्य, 

(घ) लोक-शासन-प्रवंध ओर सामाजिक सेवायें । 

(४) इस घाराके खड(३) के अनुसार बनायी गयी प्रत्येक नामतालिका 
मे उसमेसे चुने जानेबालोंकी संख्या के दूने नाम्र रखे जायेंगे । 

(५) इस घाराके खंड (३) और (४) उस राज्यकी व्यवस्थापिकाके 
विधान द्वारा आदिष्ट किये जाने वाल्ले फेर-वदल और रूप़ान्तरोंके श्राधीन 
रहते हुए उपनिर्वाचनोंके लिएभी लागू दोंगे। 

१५१ (१) यदि समयसे पहिले भंग न कर दिया जाय, तो प्रत्येक 
राज्यकी ब्यवस्थापिकासभा अपने प्रथम अधिवेशनके लिए निश्चित तारीखसे 
५ वर्ष बाद तक चालू रहेगी और इस ४ वर्षके कायकालकी समाप्तिपर « 
व्यवस्थापिकासभा संग हो जायेगी | 

(२) किसी राज्यकी व्यवस्थापिका-परिषद्‌ भंग नहीं की जा सकेगी, 
बल्कि उसके सदस्योमेसे, जदाँतक हों सके, एक-तिहाई सदसुय उस राज्य 
की व्यवस्थापिका सभाके द्वारा विधान रखे गये बंघानोंके अनुसार दर तौसरे 
सालकी समाप्तिपर अलग द्वो जायेंगे । 

१५२. कोई व्यक्ति किसी राज्यकी व्यवस्थापिकामें तबतक सदस्य 
बनने के योग्य नहीं समरक्ा जायगा, जबतक हि वह व्यवस्थापिका सभाके 
वाघ्ते कम से कम २५ वर्ष की ओर व्यवस्थापिका-परिषद्के ज्िए कम से कम 
१५ वपकी आयु पूरी न कर चुका दो | 

१४३, (१) राज्यकी व्यवस्थापिकाके भवन अथवा भवनोंक्े प्रति- 
वर्ष, कमसे कम दो बार अधिवेशन बुलाये जायेंगे, तथा यह भी आवश्यक 
होगा, क्रि उनके एक अधिवेशनकी अन्तिम वैठकफ्की तारील और आगामी 
अधिवेशनक्री बैठकके लिए. निश्चितकी गयी तारीखके बौचमे ६ माससे 
अधिक का श्रन्तर नहीं पड़ना चाहिए | 

(२) इस धाराके बधानोंके आधीन रहतेहुए राज्ययति, समय 
समय पर--- 

(क) भवनों अथवा किसी एक भवनको, जिस स्थान पर जिस 
समय उचित समक्के, उस स्थान पर और उतत समय 
अधिवेशन बुला सकता है; 

(क) मवनोंकों लम्बी अवधिके लिए स्यगित कर सकता है, और 


* भू 


भवनोंके. सामने 
भाषण करने और 
उनको सन्देश भेजने 
के वारेमेँ राज्यप ति- 
को अ्रधिकार 


व्यवस्थापिकाके 
प्रत्येक अधिवेशन के 
आर भमे राज्यपतिका 
विशेष भाषण और 
उसमें उल्लिखित बातों 
पर व्यवस्थापिकाम 
आजोचना 


भवनोमैी भत्रियों 
और महा-अधिवक्ता 
के अधिकार 


व्यवस्थापिव-सभा 
के सभाध्यक्ष और 
उपसभान्यक्ष 


समाध्यक्ष था उपा- 
सभाध्यक्षका पद से 
त्यायपन्र देना था 
उनका दृदाया जाना 


नम 


(ग) व्यवस्थापिका-तभाको भंग कर सकता है। 

(३) इस घाराके खएड (२) के उपबरड (क) और (ख) के आधीन 
निर्दिष्ठ किये गये इत्योंका राज्यपति अपने विवेकसे सम्पादन कर सकेगा | 

१४४ (१) राज्यप्रति राज्यकी व्यवस्थापिकासमा, या जहाँ राज्य- 
की व्यवस्थापिका-परिपद भी हो, वहाँ उसके किसी नी भवनके था एकत्र 
हुए दोनों भवनोंके सामने भाषण दे सकेगा और इत कामके लिए उनकी 
उपस्थितिकी माँग करेगा | 

(१) राज्यपति राज्यक्ी व्यवस्थापिकाके उत समय विचाराधीन किसी 
विधान-मसौदे या किसी दूसरे विषयमें व्यवस्थापिकारे किसी भवनकों 
अपना संदेश मेज सकेगा, और जिस भव्रनक्रो इस प्रकार सन्देश भेजा गया 
हो, वह भवन उध्त सन्देश द्वारा चाहे गये विचारणीय विषयपर सुविधानुसार 
यथाशीमर विचार करेगा | 

१५४, (१) प्रत्येक अधिवेशनके आरंभमे राज्यवति व्यवस्थापिका- 
रुभाके जहाँ व्यवस्थापिका, परिपद्भी हो, वहाँ एकत्र हुए दोनों भवनोंके 
समक्ष भाषण देगा ओर व्यवस्थापिकाको बुलानेका कारण वतलायेगा। 


(२) किसीमी भवनकी कार्यप्रणालीके नियामक नियमोंके द्वारा, ऐसे 
भाषण सें उब्लिखित विपयों की श्रालोचना (चर्चा ) करनेके लिए समय 
रखनेऊे वास्ते तथा भवनके दूधरे कार्योयर इस आलोचना (चर्चा)कों प्रथम 
स्थान देनेके लिए वन्धान रखा जायेगा | 

१५६, राज्यकी व्यवस्थापिका-सभा में, या जहाँ राज्यकी व्यवस्यापिका- 
परिषद्‌ भी दो, वहाँ दोनों भवरनोंक्े संयुक्त अधिवेशनमें, या व्यवस्थापिक्राकी 
ऐसी समितिसें, जिसमे उसका नाम सदस्यके रूपमे दिया गया हो, राज्यका 
प्रत्येक मंत्री और मदहा-अधिवक्ता (एडवोकेट) को बोलने, कार्यवाहियोंमे 
भाग लेनेका अधिकार होगा, किन्तु इस धाराके अनुसार उसे मत देनेका 


अधिकार न होगा | 
राज्यकी व्यवस्थापिकाके पदाधिकारी 


१५७० राज्यकी व्यवस्थापिका ठभा, यथाशीघत्र, अपने दो सदस्यों 
को क्रमशः अपना सभाध्यक्ष और डप्सभाध्यक्ष चुनेगी ओर जब-जब्र 
समाध्यक्ष या डपसभाध्यक्षका स्थान रिक्त हो, तव-तब समा, जैसी कि स्थिति 
दो, किसी अन्य सदस्यको समाध्यक्ष या उपसभाष्यक्ष चुनेगी। 

१५४८, किसी समाके समाध्यक्ष या उपसभाध्यक्षके पदपर आसीन 


सदस्यू-- 
(क) यदि उभाका सदस्य ने हो, तो उसका पद रिक्त समझा 


जायेगा, 


उपसभाव्यक्ष॒ या 
अन्य व्यक्तियोंकी 
सभाव्यक्षके रतेन्यों 
के सम्पदन करने 
अथवा उसका स्था- 
नापज्ञ होनेकी क्षमता 


न्यवस्थापिका परि- 
पदके अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष 


अध्यक्ष या उपा- 
ध्यक्षेके पदका रिक्त 
होना, उनया त्याग- 
पन्न देना या पदसे 
हृटाया जाना 


४९ 


(ख) वह किठी समय भी अपने हस्ताक्षरसे, यदि सभाध्यक्ष है तो 
उपसभाध्यक्को, और उपसमाध्यक्ष है तो समाध्यक्षकों पत्र 
लिखकर त्यागपत्न दे सकेगा; ओर 

(ग) यदि सभा तत्कालीन सदस्योंके बहुमतसे वैधा प्रस्ताव पास 
कर दे, तो वह असमर्थ होने या विश्वास खोनेके कारण 
पदसे इथाया जा सकेगा, 

किन्तु साथदी, इस घाराके खण्ड (ग)के लिए. कोई प्रध्ताव तवतक 
न लाया जा सकेगा, जब तक कि उक्त प्रस्तावक्े उपस्थित करनेके अमि- 
प्रायकी चचना कम से-कम चोदद्द दिन पहल्े न दे दी गयी हो; 

किन साथ ही, एक वात यह भी आवश्यक है, कि जब कभी सभा 
संग की जाय, तो भग होनेऊे बाद आनेवाली नयी सभाकी प्रथम बैठकके 
प्रथम ऋण तक समाध्यक्ष अपने पदको रिक्त नहीं करंगा। 

११६८ (१) जब सभाध्यक्षका पद रिक्त हो, तव उपसभाध्यक्ष या 
जब उपतभाध्यक्षजा पद भी रिक्त हो, तो राज्यपत द्वारा इस कायके लिए 
नियुक्त सभाका कोई सदस्य, इस पदके कत्तंथ्योंक्रा सम्पादन कर सकेगा | 

(२) सभाक्री किसी भी बैठकमे, समाध्यक्षकी अनुपस्थितिमें, 
डप्सभाध्यक्ष अथवा उसकी भी अनुपस्थितिमें सभाकी कायप्रणाली द्वारा 
निश्चित किया गया अन्य कोई व्यक्ति, अथवा ऐसे व्यक्तिकी भी अनुपस्थिति 
मे उस समय सद्यः सभा दर निश्चित किया गया कोई दूसरा व्यक्ति 
समाध्यक्षकें रूपमें काये करेगा | 

१६०. व्यवस्थापिका परिषद यथाशीघर अपने दो सदस्योंक्रो क्रमशः 
अपना अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष चुनेगी और जब्न-जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
का पद रिक्त होगा, तब-तब परिषद अपने किसी दूसरे सदस्यको अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष, जैसी कि स्थिति हो, चुनेगी । 

१६१. व्यवस्थापिका परिपद्के अध्यक्ष और उपाध्यक्षके पदपर 
झासीन सदस्य ३--- 

(क) यदि परिषद्का सदस्य न हो, तो उसका पद रिक्त समझा 
जायेगा; 

(ख) वद्द किसी समय भी अपने दृस्ताक्षरसे, यदि वह अध्यक्ष है 
तो उपाध्यक्षको, ओर यदि उपाध्यक्ष हे तो अध्यक्षको, पत्र 
लिखकर त्यागपन्न दे सकेगा, और 

(ग) यदि व्यवस्थापिका परिषद्के तत्कालीन सदस्योंके बहुमतसे 
वैसा प्रस्ताव पास कर दे, तो वह अधमर्थ होने या विश्वास 
खो देनेके कारण अपने पदसे इृटाया जा सकता है , 

किन्तु साथ दी, इस घाराके खण्ड (ग)के लिए; कोई प्रध्ताव तव 


६० 


उपान्यक्ष या अन्य 

व्यक्तियाँकी अध्यक्ष 
कार्यो के सुम्पाइन 
करने यथा उसका 
स्थानापन्न होनेकी 
क्षमता 


सभाध्यक्ष और 
उपसभाध्यक्ष तथा 
अध्यक्ष और उपा- 
ध्यक्षेके वेवन और 
भत्ते 


भवनोंगें मतदान, 
रिक्त स्थानके होते 
सवनोंमें कार्य करने 
की क्षमता तथा गण- 
पूरक संख्या 


तक लाया न जा सकेगा, जब तक कि उक्त प्रस्तावकों उपस्थित करने 
के अर्भिप्रायकी तूचना कमसे कम चौदह दिन पहिले न॑ दे दी गयी हो | 

१६१, (१) यदि श्रध्यक्ष-पद रिक्त हो, तो उसके पदके कायों 
का सम्पादन उपाध्यक्ष करेगा, या यदि उपाध्यक्षका पद भी रिक्त हो, तो 
राज्यपति द्वारा इस कायके लिए नियुक्त राज्यपरिषदूका सदस्य इस कार्य 
का सम्पादन कर सकेगा | 

(२) परिपद्की किसी भी बैठकर्में अध्यक्षकी अनुपस्थितिमें उपाध्यक्ष, 
अथवा उसकी भी अनुप्स्थितिमें परिषदकी कार्यप्रणालीके नियमों द्वारा 
निश्चित किया » गया कोई व्यक्ति, अथवा ऐसे ब्यक्तिकी भी अनुपस्थितिमें 
परिषद्द्वारा सद्य। निश्चित किया गया कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्षके रूपमें काय 
करेगा | 

१६३, व्यवस्थापिका-एभाके सभाध्यज् और उपस्भाध्यक्ष, और 
व्यवस्थापिका-परिषद्के श्रध्यज्ञ और उपराध्यक्षकों व्यवस्थापिकाके विधान 
द्वारा निश्चित किये गये वेतन और भत्ते दिये जायेंगे; ओर जवतऊ 
इसके बारेमें इस तरहका वन्धान न बने, तब तक उन्हें द्वितीय परिशिष्टमें 
निर्दिष्ट वेतन और भत्ता मिलेगा । 

कार्य-संचालन 

१६४., (१) इस सविधानमे वन्धान की हुई अ्रवस्थाश्रोंकों छोड़कर, 
दोनों मवनोंकी किसी अलग या संयुक्त बैठकरमें सभी वातोंका निर्यत 
सभाध्यक्ष या अध्यक्ष या उनके स्थानापन्न व्यक्तिको छोड़कर उपस्थित 


मतदाता सदस्योंके वहुमतसे किया जायेगा-। 
समाध्यक्ष अथवा अ्रध्यक्ष या उनका स्थानापन्न व्यक्ति पहिले श्रपना 


मत न देगा, किन्ठु मर्तोके वरावर पड़नेकी अवस्थामें उसे निण[यक्र-मत 


देनेका अधिकार होगा और वह उसका उपयोग कर सकेगा | 


(२) किसी सदस्यके स्थानके रिक्त होनेपर राज्यकी व्यवस्थापिकाके 
किसी भवनको कार्य करनेकी क्षमता होगीं, यदि वादमें पता चला कि कोई 
अनधिकारी व्यक्ति कार्यवादियोंमें उपस्थित रद्दा, उसने मत दिया अथवा 
अन्य प्रकारसे भाग लिया, तो भी राज्य ब्यवस्थापिकराकी कार्यवाद्दी मान्य 
समभी जायेगी । 

(३) यदि राज्यकी व्यवस्थापिका-सभा या व्यवस्थापिका-परिपदुकी 
किसी बैठकमें किसी भी समय गणपूरक सख्या नही है, तो सभाध्यक्ष या 
अध्यक्ष या उनके स्थानापन्न व्यक्तिका कर्चव्य होगा, कि या तो भवनको 
स्थगित कर दे, या बैठककों तबतकके लिए विलमा दे, जब तक कि गण- 
पूरक संख्या नहीं हो जाती । दस या मवनके सदस्योंकी कुल सख्याक्षे पष्ठाशते 


का... 


सद्स्थों गरा घोषणा 


स्थानोंका रिक्त होदा 


सदस्यताके लिए 
#योग्यता 
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दोनोमे जो अधिक हो, गणपूरक संख्या पूरी समभी जायेगी । 


सदस्योकी अयोग्यताय 


१६६५. राज्यकी व्यवस्थापिका-सभा या व्यवस्यापिका-परिपद्का 
प्रत्येक सदस्य अपना- स्थान अहण करनेके पहिले, राज्य-पति या उसके दारा 
एतदथ नियुक्त व्यक्तिके सामने तृतीय परिशिष्टम इस प्रयोजनक्रे लिए दी 
गयी वाक्यावलीके अ्रनुसार घोषणा करेगा और उसपर हस्ताक्षर बरेगा | 

१६६, (१) कोई व्यक्ति राज्यकी व्यवस्थापिकाके दोनों भवनोंका 
एक साथ सदस्य न हो सकेगा, और जो दोनों मवर्नोंका एकवार सदस्य 
निर्वाचित हुआ हो, उसदे दोनोंमेसे एक भवनके स्थानको रिक्त करनेके 
लिए राज्यकी ब्यवस्थापिका विधान द्वारा वन्‍्धान वनायेगी | 

(२) कोई व्यक्ति एक ही साथ पालमिद और राज्यकी व्यवस्थापिका 
का सदस्य नही हो सकता, और यदि कोई व्यक्ति पालमिट और राज्यकी 
व्यवस्थापिका दोनोंका सदस्य चुना गया हो, तो राज्यके राज्य पति द्वारा 
बनाये गये नियमोमे निश्चित किये गये समयके समाप्त होनेपर,उस व्यक्तिका 
स्थान राज्यकी व्यवस्थापिकाम रिक्त समका जायेगा, यदि उसने पालमिटमें 
अपने स्थानसे पहिले त्यागपत्र न दे दिया हो | 

(३) यदि किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाके किसी भवनका कोई सदस्य -- 

(ऊ) आगे आ्रनेवाली धाराफे खण्ड (१) में उल्लेख की गयी 
अयोग्यताओंका पात्र दो गया हो, अथवा 

(ख) सभाध्यक्ष या अध्यक्षको, जैती कि स्थिति हो, लिखकर श्रपने 
इस्ताद्षरसे त्यागपन्न दे चुका: 

तो उसके वाद उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। 

(४) यदि राज्यकरी व्यवस्थापिकाके किसी भवनऊा कोई सदस्य विना 
भवनकी अनुमतिके ठसके सब अधिवेशनोंमें साठ दिनोंकी अ्रवधितक 

अनुपस्थित रहे तो भवन उसके स्थानको रिक्त घोषित कर सकेगा ; 

डिन्दु साथहदी, साठ दिनोंकी अवधिके समयमें ऐसी किसी झवधिकों 
शामिल नहीं किया ज येगा, जिसमें भवन चिरकालके लिए स्थग्रित क्रिया 
गया हो या निरलर चारसे अधिक दिनोंके लिए, स्थगित हुआ हो | 

६६७. (१) कोई व्यक्ति-राज्यकी व्यवस्थापिका-सभा या व्यवस्था- 
पिका-परिपदूका सदस्य चुने जाने या वने रहनेके लिए योग्य नही समझा 
जायेगा-.. 

(क) यदि वह भारत-सरकार या उस समयके लिए, प्रथम परिशिष्ठ 
के भाग ३ में गिनाये गये किसी राज्यकी सरकारके किसी 
ऐसे लाभवाले पदपर आसीन है, जो उन पदोंसे भिन्न है, 
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" जिन्हें धारण करके कोई व्यक्ति सज्यकी व्यव्रस्थापिकाके 
पे विधान द्वारा अ्रयोग्य न ठहराया गया हो, 

(ख) यदि वह विज्षित है ओर समर्थ न्यायालय द्वारा विक्तित 
ठद्दराया जा चुका है; श 

(ग) यदि वह अमोचित दिवालिया है, 

(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्यके साथ भक्ति या अनुवत्तन 
स्वीकार किये हो, या किसी विदेशी राज्यकी प्रजा अथवा 
नागरिक द्वो, या किपी विदेशी राज्यकी प्रजा अथवा नागरिक 
के अधिकारों या विशेपाधिकारोंका अधिकारी हो; और 

है (ड) यदि वह राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा वनाये गये विधान 
हे के द्वारा या उसके अनुसार इस प्रकार श्रयोग्य ठहदरा दिया 
गया हो | 
(२) इस धाराके प्रयोजनके लिए, कोई व्यक्ति भारत-सरकार या 
उस समयक्रे ज्ञिए प्रथम परिशिष्टके भाग हे में गिनाये गये राज्यके श्रधीन 
लाभवाले पद पर आसीन केवल तभी नहीं समक्ा जायेगा, जब कि-- 

(क) वह या तो सारत-सरकार या प्रथम परिशिष्ट के भाग ९१ में 
गिनाये गये किसी राज्यका मंत्री हो, अथवा 

(ख) प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये किसी 
राज्यका,मंत्री हो, यदि उस राज्यकी व्यवस्थापिका सभाके 
प्रति अथवा जहाँ राज्यकी व्यवस्थापिकाके दो भवन है, वहाँ 
साधारण भवनके प्रति उत्तरदायी है,ओर यदि व्यवर ।पिका 
सभा या भवनमे, जैसतीकि स्थिति हो, कम से कम तीन 
चौथाई सदस्य निर्वाचित हा | 

धारा १६५के अनु- १६८. यदि कोई व्यक्ति किसी राज्यकी ब्यवस्थापिका-सभा या व्यव- 
सार घोषणा किये रथापिका-परत्षिदुके सदस्यके रूपमें ऐसी अ्रवस्थामें बैठता या मत देता हो, 
बिना अधवा योग्यन ज़ब्रक्ति उसने इस संविधानकी १६५ धाराकी चाही हुईं शर्तोंकों पूरा नहीं 
ही गई बा किया है, अथवा जब वह जानता है कि मैं योग्य नहीं हैँ, या भवनकी 
पर भी बैठने या सौपस्थता के जिए अयोग्य ठद्दराया गया हूँ; अथवा राज्यकी व्यवस्थापिकाक़े 
मतदेनेके लिए दण्ड. वनाये किसी विधानके वन्धानोंसे ऐसा करनेके लिए प्रतिषिद्ध कर दिया गया 
जितने दिन बैठेगा या मत देगा, दिनके हिसावसे प्रत्येक 


हो, तो इस प्रकार न्‍े 
दिनके लिए, पाँच सो का दण्डका वह भागी ह'गा, जिसे उसे भारत 

सरका रको देय ऋण किरोधासिक पड़ेगा। ( ., 

सदस्योके विशेषाधिकार और निर्भयताय 
् पेकाकी कार्य-प्रणालीके नियामक 
विशेषा- ६. (१) राज्यकी व्यवस्थापिकाक ह् क 
सदस्योके विशेषा १६६. (१) के झाधीन रहते हुए, राज्यकी व्यवस्थापिकाें 


धिकार आदि नियमों और स्थायी आदेश 


सदस्योफा वेतन, 
भत्ता आदि 


विधान - म्तौगके 
उपस्थित करने और 


पास, होनेके वबारेमें - 


वन्धान 


दर 


सदस्योंकों भापषणकी स्वतन्त्रता होगी | 

(२) राज्यकी व्यवस्थापिका या उसकी किसी समितिसें कही गयी 
किसी बात या किये गये मतदानके लिए राज्यकी व्यवस्थापिकाके उसी 
सदस्यके विरुद्ध किसी स्यायाजयमे कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, और 
न किसी व्यक्तिके बिदद्ध व्यवस्थापिकाके किसी भवनकी सत्ताके द्वारा अथवा 
उसके अनुसार, किसी विवरणपत्र, पत्र, मतदान या कार्यवाहियोंके प्रकाशन 
के लिए इस प्रकारकी कार्यवाद्दी की जा सफेगी । 

(३) दूसरी बातोंम राज्यकी ज्यवस्यापिकाके किसी भी भवनके 
सदस्थोके विशेषाधिकार और निभयताये वदी होंगी, जो व्यवस्थापिका समय 
समय पर विधान द्वाश लक्षत करती रहेगी और जब तक वह इस प्रकार 
लक्षित न करे, तवतक वे वही होंगी, जो इस सविधानके प्रारंभ होनेके समय, 
इंगलैण्डकी पार्लामेंटके साधारण भवनके सदस्योंको प्राप्त हैं । 

(४) इस घाराके खंड (१), (२) और (३) फे वन्वान, जिस प्रकार 
राज्यकी व्यवस्थापिकाके सदस्योंके ऊपर लागू हैं, वैसे ही उनके ऊपर भी 
लागू होंगे, जिन्हें इस संविधानके वलसे राज्यक्री व्यवस्थापिकाके किसी भी 
भबनमें बोलने या दूसरे प्रकारसे उसकी कायवाहियोंमें भाग लेनेका 
अधिकार मिला है। 

१७०--राज्यकी व्यवस्थापिका सभा या व्यवस्थापिका परिपद्के 
सदस्य उन वेतनों और भत्तोंके पाने के अधिकारी होंगे, जिन्हें राज्यकी 
व्यवस्थापिका विधानद्वारा समय समय पर, निश्चित करेगी, ओर जबतक 
इस विपयमे इस प्रकारका वन्धान नहीं बनाया जाता, तवतक भत्ता ऐसी 
दर और एऐशे ग्रतिवन्धोंके साथ दिया जायेगा, जैसा कि सविधानके प्रारंभ होने 


की तारी बसे प्रथम क्षण पूत्र तक उस राज्यकी प्रान्तीय व्यवस्थापिका समाके 
सदस्योंके लिए लागू थे । 


व्यवस्थाकी कार्यप्रणालीं 


१७१. (१) लिपि तथा अन्य अथकोप सबधी विधानमसौदोंके वारे 
में इध सविधानकी घारा १७३ और १८२ के वन्धानोके आधीन रहते “हुए 
कोई विघधान-मसौदा राज्यकी व्यवस्थापिकाके किसी भवनमें प्रथम बार लाया 
जा सकेगा, जबकि उस राज्यकी व्यवस्थापिका परिषद्‌ भी हो | 

(२) इस संविधानकी १७२ और १७३ धाराश्रोंके वन्धानोंके आधीन 
रहते हुए, जब तक कोई विधान-मसोदा ऐसे राज्यकी व्यवस्थापिकराके दोनों 
भवनों द्वारा, जिसमें कि व्यवस्थापिका-परिषद्‌ मी है, पास किया गया नहीं 
समझा जायेगा, जब तक कि या तो वह संशं।घनके विना या दोनों भवनों द्वारा 

- स्वीकृत संशोधनोंके साथ दोनों भवनों द्वारा स्पीकृत न कर लिया गया हो | 
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(३) भवन या भवनोंके श्रधिवेशनके, समाप्त होनेके कारण राज्यकी 
व्यवस्था पिकामें विचाराधीन विधान-मसौदोंका समय समास नहीं समभा 
जायेगा | 
(४) व्यवस्थापिका-सभाके भंग्र होने पर ऐसे विधानमसौदेका समय 
समाप्त नहीं समझा जायेगा, जो व्यवस्थापिका-परिपद्के विचाशधीन हो और 
जिसे व्यवस्थापिका-सभाने पास न किया हो। 

(४) जो विधान-मसौदा किसी राज्यकी व्यवस्थापिका-समामें विचारा- 
घीन है या जो व्यवस्थापिका समा द्वारा पास होकर व्यवस्थापिका-परिषद्में 
विचाराधीन है, व्यवस्थापिका-सभाके भंग हो जाने पर उस का समय समाप्त 
समझा जायेगा । 

१७२. (१) व्यवस्थापिका-परिपद्‌ वाले किसी राज्यकी व्यवस्था- 
पिक्रा-सभा यदि किसी विधान-मसोदेक्ो पास कर दे और व्यवस्थापिका- 
परिप्रदूके पात्त सेजे जाने पर व्यवश्थापिका-परिषदूक्ो जिस तारीखकों 
विधान-मसोदा मिले और दोनों नवनों द्वारा मतौदेकों पास किये त्रिना, यदि 
छु से अधिक मास वीत जायें, तो व्यवध्यापिका-सभाक्रे भग होनेके कारण 
यदि विधानमसौदेका समय समाप्त नहो गया हो, तो मतौदेपर विचार 
करने और मत देने के लिए राज्यपति दोनों भवनों को संयुक्त बैठकके लिए 


बुला सकेगा 
किन्तु साथ ही, इस खंडमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो सुद्रा- 


सम्बन्धी मसौदे पर लागू दो | 

(२) इस धाराके खंड (?) में निर्दिष्ट छ मासकी अ्वधिकों ग्रिनते 
समय किसी ऐसी श्रवधिको सम्मिलित नहीं क्रिया जायेगा,जिसमें दोनों भवन 
चिरकालके लिए यथा चार दिनोंसे अधिक्रके लिए रथगित कर दिये गये हो। 

, (३) इस धाराके वन्धानोके अचुतार घुलाये गये दोनों भवनोंके 

संयुक्त अधिवेशनमें यदि विधान-मतोदा ऐसे संशोधनोंके साथ, यदि कोई 
हों, जिनको संयुक्त बैठकमें भी मान लिया गया हो, दोनों भवनोंके उपत्यित 
तथा मतदेनेवाले सारे सदस्योंके बहुमतसे पास हो जाय, तो इस संविधान 
के लिए वह दोनों भवनोंसे पास समझा जायेगा : 

किन्ठु साथ ी, संयुक्त बैठकमे-- 

(क) यदि मसौदेकों संशंधनोंके साथ पास न किया गया हो 
और व्यवस्थापिकासभाको लोठा दिया गया हो, तो उन 
संशोधनोंके अतिरिक्त विधान-मसौदे में अन्य कोई संशोधन, 
यदि कोई हों, पास नहीं किये जा सकेंगे, जो ब्रिधानमसौदेके 
पास होनेमे देरीके कारण आवश्यक है; 

(ल) यदि विधान-मसौदा इस प्रकार पास करके लौदया जा चुका 


नी 


मुद्रासव वी विधान- 
मसौदोदे.. बारेमे 
विशेष कार्य-प्रणाली 


सवंधी विधान 
ससोीदोकी परिसापा 


द द्र्फ् 


है, तो मसौदेपर ऐसेदी वंशोधन प्रस्तावित किये जा सकेंगे 
जिनके वारेम ऊपर कहा गया है और जो उन विषयोंसे 
संतरति रखते हैं, जिनके वारंमें भूवनोंमें एकमत नहीं 
रद्य हो; 

इस खण्डके अन्तर्गत संशोधनोंके ग्राह्म, अग्राह्म होनेके बारेमें 
अधिवेशनके प्रमुतका निर्यय अन्तिस होगा । 

१७३, (९) मुद्रासम्बन्धी विधान-मसौदा व्यवस्थापिका-परिषद्‌में 
नदीं उपस्थित किया जा सकेगा । 

(२) राज्यकी व्यवस्थापिका-सभाके द्वारा पास होनेके बाद मुद्राउ बन्धी 
विधान-महौदा व्यवस्थापिका-परिपद्के पास उसक्ली सिफारिश (संस्त॒ति) के 
लिए, भेजा जायेगा और व्यवस्थापिका-परिषद्‌ मसोदेके पानेकी तारीखके 
गैस दिनकी अवधिके भीतर, अपनी छिफारिशों के साथ उसे व्यवस्थापिवा- 
सभाके पास लौठ देगी और तब व्यवस्थागिका सभा व्यवस्थापिका- 
परिषद्‌की सिफारिशों मेंसे सवको या कितीकों स्वीकार या अस्वीकार कर 
सकेगी । 


(३) यदि व्यवस्थापिका-परिषद्की सिफारिशों मेंसे किसीको व्यवस्था- 
पिका सभा स्वीकार कर लेती है, तो मुद्रासवन्धी विधान-मसोदा व्यवस्था- 
पिका-परिपुदूकी सिफारिशों तथा व्यवश्यापिका-सभा हारा स्वीकृत संशोधनोंके 
साथ दोनों भवनोंसे पाछ माना जायेगा। - 

(४) यदि व्यवस्थापिका-परिषदुफी सिफारिशों सेसे किसीको व्यवस्था- 
पिक्रा सभा स्वीकार नही करती तो सुद्गातवन्धी विधानमसौदा व्यवस्थापिका- 
परिषद्की सिफारिश किये किसी सशोधनके बिना उसो रूपमे दोनों भवनोद्वारा 
पास माना जायेगा, जित रूपमें कि उसे ब्यवस्थापिका-सभाने पास किया है। 

(५) यदि व्यवस्थापिका-सभा द्वारा पास किया गया तथा व्यवस्था- 
पिका-परिपद्क्के पात उसको सिफारिशों के लिए, भेजा गया मुद्रासंवन्धी 
विघानमसोदा उक्त तीत दिनकी अवधिरके भीतर जनभवनके पास लौटाया' 
नही जाता, तो उक्त अ्रवधिके समाप्त दोनेपर वह उसी रूपमे दोनों भवनों 
द्वारा पास माना जायेगा, जिस रुपमेंकि व्यवस्थापिका-सभाने उसको पास 

किया हो | 
१७४. (१) इस शअ्रव्यायके प्रयोजनके लिए. वह विधानमसौदा- 
मुद्रासवन्धी विधानमतोदा माना जायेगा, जिसमे कि निम्न-लिखिन विपयोमेसे 
सव अथवा किसी एकसे सबंध रखनेवाले वन्वान हो-- 
(क) किसी करका लगाना, उठा देना, उसमे छूट देना, परिवचत 
करना या उसका नियमन करना 
(जल) राज्यद्वारा दपया ऋण लेने अथवा कोई गारटी देने अय्व। 


द्प 


मसीओं पर अनुमति 


राज्यद्वारा लिए गए या लिए जानेवाले क्रिसी आर्थिक 
आभारसे संवधिव विधानके संशोधन करनेका नियमन 


हे करना, 


(ग) मॉागिकी पूत्ति करना; 

(क) राज्यके राजस्वोंका विनियोग करना; + 

(ट) राज्यके राजस्रपर लगनेवाला व्यय घोषित करना, श्रयवा 
ऐसे किसी व्ययकी राशिकों बढ़ाना; 

(|) भारतके राजस्वक्ते लेखामें रुपयोंकी प्राप्ति करना, या ऐसे 
रुपयोंकी निकासी या संरक्षण, राज्यके आय-ब्यय लेखाका 
निरीक्षण करना, अथवा _ 

(छ) कोई विपय जो इस खण्डके (क) से (च) तकके मरदोंमें 
सबन्ध रखनेबाले विपयों से सवंधित हो। 

(२) कोई विधान-मसौदा केवल इसीलिए मुद्रासवन्धी विधानमसोदा 
नहीं मान लिया जायेगा,कि वह छुरमाना या अन्य आिक दणडोंके लगाने या 
अन्य अनुमतिपन्नोके लिए. शुल्क या भूतपूव सेवाओंके लिए दक्षिया मोगने 
या चुकानेक़ा वन्‍्धान करता है, अथवा इस कारणसेकि किसी स्थानीय सत्ता 
या संस्थाद्वारा स्थानीय प्रयोजनके लिए किसी करके लगाने, उठादेने, उसमें 
छूट देने, परिवर्तन करने या उसका नियमन करने का वन्धान करवा है। 

(३) राज्ययी व्यवस्थापिकामें उपध्यित किया गया कोई विधान- 
मसौदा मुद्रा सम्बन्धी विधान-मतोदा है या नहीं, इस प्रश्नपर व्यवस्थापिका- 
समभाके समाव्यक्षा निर्णय अंतिम होगा | 

(४) श्रन्तिम पिछली घाराके आधीन, स॒द्रा सबंधी विधान-मसौदा 
जव व्यवस्थापिका-परिपद्के पास सेजा जाता है और जब वह आगे आने- 
वाली धाराके अनुसार अ्रनुमतिके लिए राज्यपतिके समक्ष उपस्थित फ्िया 
जाता है, तो प्रत्येक मुद्रा-संवन्धी विधान-महो देपर व्यवस्थापिकरा सभाके 
समाध्यक्षके हस्ता्षुर-सह्दित यह प्रमाण अफित रहेगा, कि वह मुद्रा- सम्बन्धी 
विधान-मसौदा है | 

१७४६ जब राज्यकी व्यवस्थापिका-सभा द्वारा, या जहाँ राज्यकी 
व्यवस्थापिका परिपद्‌ भी हो, वहाँ उसकी व्यवस्थापिकाके दोनों भवनों द्वारा 
विधान-मसौदा पास कर देने पर राज्यव॒तिके सामने उपस्थित किया जायेगा 
और वह घोषित करेंगा कि मैं विधान-मसौदेपर (अनुमति देता हूँ, था 
अनुमति रोक लेता हूँ, अथवा राध्ट्रपतिके विचारा्थ रख रखता हैँ ; 

किन्तु साथ ही, जहाँ व्यवस्थापिकाका केवल एक भवन हो और 
मदौदेको उस भवनने पास कर दिया हो, वो राज्यपति अपने विवेकसे मसौदेको 


रे सन्देशके साथ लौटा सकेगा और उस सन्देशमें प्राथना कर सकेगा, कि भवन 


विचारके. लिए 
उपस्थित किये गये 
विधान मर्सादे 


वार्पिक अर्थविभा- 
गीय विवरण 
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इस मसौदेपर या किन्हीं उल्लिखित दन्धानोगर फिरसे विचार करें भर 
विशेषकर उन सशोधनोंक्रे प्रल्तावित करनेके श्रीच्ित्यपर विचार करे जिनके 
वारेमे उसने अपने सन्देशमें सिकरारिश की है, श्रौर उसीको दृष्टि रखते 
हुए भवन उस विधान-मसौदेपर विचार करेगा, और जब मसोदा इस 
प्रकार लौटा दिया गया हो.तव भवन उसपर तदनुसार विचार करे और यदि 
भवन ससौदेको सशोधनक्के साथ या सशोधनके बिना घुमाः पासकरे और 
राज्यपतिके सामने अ्रनुमतिके लिए, ३पत्यित करे, तो राज्यपति उमर अ्रपनी 
अनुमति देना नही रोकेगा । 

१७६, (१) जब कोई विधान-मरसौदा राध्ट्रातिके विचारके लिए र/ज्य- 
पति द्वात रख लिया जाय, तो राष्ट्रगति उस मसौदेपर श्रपनी अनुमति देने 
या रोक लेनेडी घोषणा करेगा ; 

किन्तु ज्दाँ मसौदा मुठ्रा-सम्यन्धी मसौदा नहीं हो, वर्धा राष्ट्रपति 
उस मसोदेको राज्यकी व्यवस्थापिका-सभाके उस भवन या टस्वितिके अनुसार 
उन भवनोंक्रों भ्रन्तिम पिछ्ठली घारामें जुड़े हुए. इन्धानमे उब्लिखित सदेशके 
साथ लौगनेके लिए राज्यपतिको हिदायत दे सकता है; जब मतौद। इस प्र का 
लौटा दिया जाय, तो भवन या दोनों भवन उसपर उस सन्देशके पानेके 
छ मासकी अश्रवधिके भीतर तदनुसार पुनविचार करेगे और यदि वे उसे 
संशोधनके साथ या विना संशोधनके पुनः पास कर दें, तो वह राष्ट्रपतिके 
सामने उसके विचारके >एं पुनः उपस्यित जिया जायेगा। 

अथ्विमागीय विपयोंगे कार्यप्रणाली 

१७७ (१) प्रत्येक अथविभागीय वर्षके लिए राज्यपति राज्यकी 
व्यवस्थापिकाके भवन या दोनों भवनोंके समक्ष राज्य द्वारा उस वषके लिए 
पूव-अनुमानित आाय-व्ययका विवरणुपत्र रखबायेगा, जिसे इस सविधानके 
इस भागमें “वार्पिफ अ्थविभागोय विवरण” के नामसे पुकारा गया है। 

(२) वार्षिक अथविभागीय विवरणमें सम्राविष्ठ व्ययछे पूर्व- 
अनुमान में -- 

(क) जो व्यय इस संविधानम राज्यके राजध्वपर लगाये गये 
व्ययके रूपमें वर्णित हैं, उनकी पूत्तिके लिए अ्रपेक्षित 
राशियाँ, ओर 

(ख) राज्यके राजल्वोमेंसे करिए जानेवाले दूसरे प्ररतावित व्ययोंकी 
पू्िके लिए अपेक्षित राशियाँ 

अलग अलग दिखलायी जायेगी; और राजरवके लेखापर होनेवाते 
व्ययका दूसरे व्ययोसे मेद क्रिया जायेगा | 


हि (३) निम्न व्यय प्रत्येक राज्यके राजस्वपर लगाया गया व्यय समझा 
जायेगा-- 


(क) शाज्यपतिका वेतन और भत्ता तथा उसके पदसे संबन्धित 
दूसरे व्यय; बे 

(ख) व्यवस्थापिका-सभाके सभाध्यक्ष तथा उपसभाध्यक्षका और 
व्यवस्थापित्र[-परिप्रद्वाले राज्योमि इतके साथ व्यवस्थापिक्रा- 
परिपद्के श्रध्यक्ष और उपाध्यक्षका भी वेतन और भत्ता; 

(ग) ऐसे ऋणके व्यय-मार जिसके देनेकी जिम्मेवारी उस राज्यके 
ऊपर है, जिनमें व्याज, निहित घननि.धके व्ययभार तथा 
ऋणमोच्नके व्ययभार और उधार लेने एवं ऋण सेमालने 
ओर ऋण चुकानेसे सवंध रखने वाले व्यय सम्मिलित होंगे, 

(घ) डच्चन्यायाजयके न्यायाधीशों अथवा उनके संबंधम दिये 
जाने वाले वेतन, भरते तथा पेशन; 

(ढ) किसी न्यायालय अथवा पंचायतके निर्णय ,डिग्री या पचनिर्णय 
दी पूर्विकि लिए अ्रपेक्षित राशियों, और 

(७) इस संविधान अथवा राज्यक्ी व्यवस्थापिकाके विधानसे ठद- 
राये गये इस प्रकारका कोई दूसरेव्ययभार 


व्यवस्थापिकाम व्यय- ६७८, (”) राज्यक्षे राजस्वों पर लगाये गये व्ययसे संबंध रखने 

अनुप्तानसवधी काय- वाले व्ययानुमान राज्यकी व्यवस्थापिका-सपामे मतदानके लिए नहीं रखे जायेंगे, 

प्रणाली किन्तु इस खण्डड़ी किसी बातका यह अथ नहीं लगाया जायेगा, हि व्यव- 
स्थापिकामे उनमें से किसी व्ययानुमानके बारेमें आलोचना करने पर 
रुकावठ है। 


(२) उक्त व्ययान॒मानोंसे जितने दूसरे व्ययसे सम्बन्धित हैं, उन्हें 
व्यवस्थापिका-सभाके समझ अनुदान-माग के रूपमें रखा जायगा और व्यव- 
स्थापिका-सभाकोी अधिकार द्ोगा कि उनमे क्रिसी सागको स्वीकार करे, वां ने 
करे अथवा फ्िसी सोगमें निर्दिष्ट राशिको कम करके स्वीकार करे | 

(३) राज्यपतिकी सिफारिशके बिना किसी भी अ्रदुदानकी मॉंग 
नदी की जायेगी । 

१७६ (९) उन सभी राशियोंका करनेवा जी सूचीको राज्यणणति प्रपने 
हस्ताक्षर द्वारा उल्लेख प्रमाणित करेगा । 

(क) शिछुली अन्तिम घाराके अनुसार सभा द्वारा किये गये श्रन॒- 
दानोंके रूपसे; ओर 
राज्यके राजस्वों पर लगाये व्ययक्री पूर्ति के लिए, 
अपेक्षित भिन्न मिन्र राशियोंके रूपमें, किन्तु जो भवन या 
दि भवनोंके समज्ष पहिले रखे गये वितरणकी दिखायी हुईं 
टोनों राशिसे किसी अ्रवस्थामे भी अधिक न हो । हे 
(२) हस प्रकार प्रमाख-अड्ित की हुईं धूची व्यवस्थापिक्राके समत्ष 


(७) 


व्ययंके अनुपूरक 
विवरण 


श्रतिरिक्त अनुदान 


आथविभागी 4विधान- 
मसौदोंके लिए विशेष 
वन्धान 


न द्है 


रखी नायेगी, किन्तु वह व्यवस्थापिकामें श्रालोचनो या मतदानके लिए खुली 
नहीं रहेगी । 

(३) आनेवाली समीपको धाराश्रोंके वन्धानोंके आधीन रहते हुए, 
भारतके राजस्वॉरमेंसे कोई भी व्यय पूरे तौरसे अधिकारभुक्त नहीं माना 
जायेगा , जबतक कि उसका इस प्रकार प्रमाण-अंकित की हुई पूची में 
उल्लेख न हो | 

१८०. यदि किसी अर्थविभागीय वर्षमें राज्यके राजस्वॉमेंसे, उस 
वर्षके लिए उस समय तक अधिकार-भुक्त व्ययसे ऊपर और अधिक व्यय 
आवश्यक हो जाये, तो राज्यय्ति उस व्ययके व्ययानुमान की राशिके वतलाने 
वाले पूरक विवरणकों भवन अयवा भवनोंक्रे समक्ष रखशायेगा, और पहिले 
वी धारा छोंके वस्धान उस विवरण तथा उध व्ययके ऊपर वैसे ही लागू रहेंगे, 
जैसेकि वार्पिक अर्थविभागीय विवरण तथा उसमे निर्दिष्ट व्ययके ऊपर | 

१८१७ (१) यदि किसी अर्थविभागीय वर्षमें राज्यके राजस्वॉमेंसे 
किसी ऐसी राजसेबापर, जिसपर व्यवस्थापिका सभाका मत लेना आवश्यक 
है, उस वर्पके वास्ते अनुदानकी गयी राशिसे श्रघिक व्यय कर दिया गया 
है, तो व्यवस्थापिका-तभाके समक्ष उस अधिक व्ययके लिए; माँग उपस्थितकी 
जायेगी और इस संविधानकी घारा १७८ और १७६ के वन्धान ऐसी माँग 
के ऊपर वैसे दी लागू होंगे, जैसेकि वे अनुदानकी माँग पर लागू होते । 

श्य२, (१) सविधानकी १७४ धाराके खण्ड (१) के (क) से (च) 
तकके मदोंमें गिनाये गये विषयोमेसे क्रिसीके लिए बन्धान करनेवाला कोई 
विधान-मसौदा अथवा संशोधन राज्यपतिकी सिफारिशके विना उपस्थित 
था प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा, ओर ऐसे बन्धान करनेवाला विधान- 
मसौदा व्यवस्थापिका परिपद्मे उपस्थित नहीं किया जा सकेगा ; 

किन्तु साथ ही, किसी करके घटाने था उठा देने के लिए बन्धान 
बनाने वाले फिसी संशोधनका प्रस्ताव करनेके लिए इस खरहके अनुतार 
किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी । 

(२) केवल इसलिए कि वह जुरमाना_या किसी दूसरे आर्थिक 
दरडके लगाने या अनुमतिपतन्न देनेके लिए शुल्क या पहिलेकी सेवाओ्रोंके 
लिए दक्षिणाकी मोंग या पूत्तिका वन्‍्धान करता है, अथवा इस कारणसे कि 
वह किसी स्थानीय राज्यसता अथवा संस्था छारा स्थानीय प्रयोजनके लिए. 
किसी करके लगाने, उठा देने, उसमें छूट देने, परिवर्तन करने या उसका 
नियमन वरनेका वन्धान करता है, कोई विधान मतौदा अथवा सशोधन 
उक्त विपयोभ से किसीके लिए वन्धान करनेवाला नटीं माना जायेगा | 

(३) जिस विधान-मरसौदेके व्यवस्थाका रूप पाने या क्रियान्वित होनेमें 
राज्यके राजस्पो्में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधान-मतौदा तव तक 


कार्य-प्रया जीके नियम 


राज्योंकी व्यवस्था- 
प्रिकाओंमं व्यवदार 
की जाने गली भाषा 


व्यवस्थापिकाम चाद- 
विवादपर लगने वाले 
प्रतिवन्‍्ध 


व्यवस्थापिका-उभाके किसी भवन द्वारा पास नहीं किया जायेगा, जब तक कि 
उस मसौदेपर विचार करनेक्के लिए उक्त भवनके पास राज्यपति ने सिफारिश 
नहीं की है | 


सामान्य क्ार्यप्रणाली 


१८२. (१) इस सविधानके वन्धानोंके भौतर रहते हुए राज्यकी 
व्यवस्थापिकाका प्रत्येक भवत अपनी कार्यप्रणाली तथा अपने कारये- 
संचालनका नियमन करनेके लिए नियम व॑ना सकेगा | 

(२) ज्व तक कि इस धाराके खण्ड (१) के अनुमार नियम नहीं 
बनाये जाते, तब तक इस संविधानके आरंभ होनेके पूत्र क्षण तक राज्यकी 
व्यवस्थापिकराके सम्बन्धमे कार्यप्रणालीके जो नियम तथा स्थायी आदेश 
चालू रहे हों, वे ऐसे परिवत्तनों और फेर-फारके साथ उप राज्यक्री व्यवस्था 
पिकाफे ऊपर लागू होंगे, जिन्हें कि व्यवस्थापिका-सभाके सभाध्यक्ष, या 
व्यवस्थापिका-परिषद्के अ्रध्यक्षने, जैसी कि स्थिति हो, वनाया है | 

(३) व्यवस्थापिका-परिपद्‌ वाले राज्यमें ब्यवस्थापिका-सभाके 
सभाध्यक्ष तथा व्यवस्थापिक्रा-परिपद्के अध्यक्षसे परामश करके राज्यपति 
दोनों भवनोंकी ,सयुक्त बैठक तथा उनमे परस्पर आदान-प्रदान तथा 
कार्यप्रणालीके सम्बन्धमें नियम बना सकेगा | 

(४) दोनों मवनोंकी सयुक्त बैठक में व्यवस्थापिका-सभाका समसाध्यक्ष, 
अथवा उसकी अनुपस्थितिमें इस धाराके खण्ड (३) में बिद्वित कार्यप्रणाली 
के नियमोंके अनुसार निश्चित किया गया व्यक्ति सभापतिका आसन ग्रहण 
करेगा | 

श्य४,. (१) राज्यकी व्यवस्थापिक्रामे काय-संचालन उस राज्यमें 
साधारणतया व्यवहत सापा या भाषाओं अथवा हिन्दी या श्रग्मेजी भाषा 
द्वारा होगा | ४ 

(२) व्यवस्थापिक्रा-0समाका समाध्यक्ष अथवा व्यवस्थापिका परिषद्का 
अध्यक्ष, जव॑ कभी उचित सममे, ऐसा प्रबन्ध करेगा कि दूसरी भाषामे 
सभा या परिपदमें, जैसी कि स्थिति हो, दिये गये किसी सदस्यके भाषणका 
सक्षेप राज्यमे व्यवह्वत किसी भाषा या अंग्रेंजीमें अनुवाद कराके भाषण 
दिये जानेवाले भवनकी कायवाहियोंकी पुस्तकमें समराविष्ट कराये | 


१८४, (१) परमन्याधात्रय अथवा किसी उच्ग्न्यायालयके न्याया 
धीशके कर्ततव्य-पालनसम्पन्धी आचरणके विषयमें राज्यकी व्यवस्थापिकामे 


कोई वाद-विवाद नहीं हो सकेगा | 
(२) इस धारामें उच्चन्यायालयके निर्देशमें प्रथमपरिशिष्टके 


भाग ३ में उठ समय गिनाये गये राज्योके किसी भी ऐसे त्यायालयके निर्देश 


हि 


न्यायालय व्यथरू- - 
पिकराऊ़ी वायवाहियां 
को जॉब नही 
करेगे 


व्यवस्थावपिके अब- 
काम-कालमैं राप्य- 
पतिकों समयादेनोंे 
जारी करनेका अधि- 
कार 


७९ 


को सम्मिलित माना जायेगा, जो इस संविधानके भाग ४ के अध्याय ४ में 
दिये हुए किसी प्रयोजनके लिए उच्चन्यायालय माना गया हो । 

१८६... (१) राज्यकी व्यवस्थापिकाकी कार्यवा तेके न्‍्याय-ओचित्य- 
पर किसी तथाकृयित अनियमताके झाधारपर किसी भ्यायालयमे कोई 
आपति नहीं उठायी जा सकेगी । 

(२) राज्यकी व्यवस्थापिकाका कोई पदाधकरारी या दूसरा कोई 
सदस्य, जिसमें ट्स संविधान द्वारा या इसके अनुसार, व्यवस्थापिकाकी 
कायप्रणाली अ्रथवा कार्य सचानज्नन के नियमन करने या व्यवध्या रखनेकी 
शक्तियाँ निद्वित हैं; उन शक्तियोओे प्रयोगके सबन्धम झिसी न्यायालयत्रे 
अधिकार ज्षेत्रवे अ्रन्तगंत नदी आयेगा। 


अध्याय ४-सज्यपतिके व्यवस्था बनानेऊे सम्बन्ध अधिकार 


" १८७. (१) उस-समयकों छोड़कर, जबकि राज्यकी व्यवस्वापिका- 
सभाका अथवा जदतों राज्यमे व्यवध्यापिकरा-परिपद्‌ भी है, वहां दोनों भवनों- 
का श्रधिवेशन दो रद्द दो, यदि फ्ित्ती समय राज्यपति को ऐसा निश्चित 
हो जाय,कि ऐसी परिस्यितियाँ आकर खड़ी द्ो गयी हैं, ( नमे, तुरन्त 
कार्यवादी करना आवश्यक है; तो वह ऐसे समय आदेश जारी कर सकेगा 
जो उन परिस्थितियोंसि आवश्यक्त जान पड़े, 

किन्तु साथ ही, यदि उससे राज्यक्ी व्यवस्थापिकाकी उन्हीं वन्धानों 
बाली व्यवस्था इस उविधानके वन्धानोंक्रे शनुतार अमान्य वन जाती है, तो 
राज्यपति राष्ट्र्।के आदेशके विना कोई ऐवी समयादेश तब तक जारी 
नहीं कर सकेगा, जब तक कि राषध्ट्रततिके व्रिचारके लिए उसे रख 
छोड़कर उसपर राष्ट्रपतिकी स्वीकृति नद्दी मिल जाती | 
(२) इस अध्यायके अनुसार जारी किये गये समयादेशका वदी बल 
ओर कार्यक्षमता हं गी, जोकि राज्यपति द्वारा स्वीकृत राज्यकी व्यवस्थाय्रिक्रा 
की किसी व्यवस्याका होता है, किन्तु ऐसे प्रत्येक समयादेशको 
(क) राज्यकी व्यवस्थापिया सभाके, और जिस राज्यमें व्यवम्था- 
परिका-परिपद्‌ भी हो वहा दोनों भव॑नोंके, समक्ष रखना होगा 
ओर यदि व्यवस्थापिकाकी फिरसे हुई बैठकके छ सप्ताह बीतने 
पर अ्रथवा यदि इस अवधिके वीतनेके पहिले ही अनुमोदन न 
करनेका प्रस्ताव व्यवस्थापिका सभा हपरा पास हो गया है 
और व्यवस्थापिका-परिपद्‌ द्वारा भ्रान लिया गया है, 
प्रस्तावके पा6 द्वोेनेपर या परिपदके मान लेनेपर, जैसी कि 
स्थिति द्वीे, उक्त समयादेश जारी नहीं क्रिया जा सकेगा, 
(जल) वह राज्यप्रति द्वारा किसी समय भी लौठाया जा सकता है। 


७२ 


गग्मीर सकट-काल- 
मैं राज्यपदिके अंधि- 
कार 


व्याज्या--यदि व्यवस्थापिका-परिपद्वाले राज्यकी व्यवस्वापिया- 
के दोनो भवन भिन्न मिन्‍न तारीखों पर पुनः इकट्ठा होनेके लिए बुराये 
जाते हैं, तो इस खण्डके प्रयोजनके लिए, छ सताहकोी अवधिकी गिनती 
उनमेंसे सबसे अन्तिम तारीखसे की जायेगी | ह 

(१) यदि इस धाराके आधीन निकाला हुआ सम्यादेश उस मात्रा 
तक कोई ऐश़ा वन्धान करता दै, जोकि राज्यकी व्यवस्थापिक्राद्वारा 
व्यवस्थाके साथमें बनाये जाने और राज्यपतिकी स्वीकृति मिलनेपर मात्य न 
होता, तो वह शूत्य समझा जायेगा ; 

किन्तु साथ ही, राज्यकी व्यवस्थापिकाकी किसी व्यवस्थाका पल्चमिंट- 
की व्यवस्था या किसी प्रचलित विधानसे “समाधिकरार-सूडी”में गिवाये गये 
किसी विषयके सम्बन्धमे विरोधभाव रखनेवाले इस सविधामके दन्धानोंर 
लिए इस घाराके अनुसार राष्ट्रपतिके आदेरसे जारी किया गयासमयादेश 
उस राज्यकी व्यवस्थापिकाकी ऐसी व्यवस्था समझता जायेगा, जो राष्ट्रपतिके 
विचारके लिए ही रख छोड़ा गया है और जितपर उसने स्वीकृति दे दी है। 


अध्याय ५--गम्भीर संक्टकालक्ी विशेष परिस्थितियों 
४ के लिए बन्धान :-- 


(१) यदि किसी समय किशी राज्यकरे राज्यपतिको यह पूर पूछ विश्वात 
हो जाये, कि एक ऐसा गम्भीर सकृट्काल उपत्यित हो ग्रया है, जिससे 
राज्यकी सुल-शान्ति खतरेमें पड़ गयी है, और इस संविधानके वन्धानों- 
के अनुसार राज्यका शासन चलाना अतम्भव हो गया है, तो वह उद्धीपणा 
द्वारा यह घोषित कर सकेगा, कि उद्घोषणाम निर्दिष्ट सीमाश्ों तक बिन 
विवेकसे मै अपने कृत्योंका प्रयोग करूँगा, औरवह इस प्रकारकी उद्घोष थार 
ऐसे आनुषंगिक और परिणामभूत वन्धानोंकों भी सब्रिविष्ठ कर सकी 
जिन्हें उद्घोषणाके उद्देश्योंको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए, वह आवक 
यथा बांछुनीय समझे; और इन वन्धानोंके दी अन्तर्गत ऐसे दूसरे बर्धाव 
समझे जायेंगे, जोकि राज्यकी किसी ठंस्था या सत्तासे सम्बन्ध रखनेवाते हि 
संविधानके किसी भी बन्धानके क्रियान्वित दोनेपर पूर्ण या आंशिक * 
रोक लगानेवाल्ले हो; ् 
किन्तु साथ ही, इस खंडमे कोई भी ऐसी वात नही; जो पज्यरर्तक 
च्चन्यायालयोसे सम्बन्ध रखनेवाते इत सविधानके किसी भी बस्घातरं 
क्रियान्वित होनेपर पूर्ण या आशिक रूपसे रोक लगानेझा अधिकार देती ही। 
(२) राज्यपति उद्घंपणाक्री सूचना राष्ट्रपतिकों तुर्त देगा शो 
राष्ट्रपति तब या तो उस सद्घोपणाको खण्डित कर देगा, या ऐसी ढार्यवाश 
करेगा, जैसाकि बह इस संविधानकी घारा २७८ के आधीन आयी हुई तक" 


छरे 


नली 


कालीन अ्रधिकार शक्तियोंका प्रयोग करते समय उचित समझे | 

(३) इस घाराके आधीन की गई उद्घोपणा, दो सप्ताद वीतनेपर 
अपने आप वेकाम द्वो जायगी, यदि उत्तके पहले दी राज्यपति या राष्ट्रपतिने 
साथ जनिक सूचना द्वारा उसे खण्डित नहीं कर दिया है | 

(४) इस घाराके आधीन उल्लेख किएगए कृत्पोका प्रयोग राज्यपति 
अपने विवेकसे कर सरेगा। 


अध्याय ६-परिगणित ओर आदिवासी-क्षेत्र 


परिभाषाएँ ५ श्८६, इस संविधानमें-- 
(क) “परिंगणितत्षेत्र” से तात्यय उन ज्षेत्रोंसे है, जो पंचम परिशिष्ट 
के १८वें पैराके अन्त में जोड़ी गई सारणीफे, भाग १ से ७ 
तकमें मिनाए गए है; और जो उन राज्योंसते संबद्ध हैं, 
जिनसे वे भाग क्रमशः) उनकी जोड़ते हों; 

(जे) “आदिवासी-्षेत्रो”से ताल्यय उन ज्षेत्रं,से है, जो छुठ परिशिष्ट 
के १६वे पैराके अ्रन्तम दी गई सारणीके भाग १ और २ में 
ग्रिनाए गए है। 

परिंगणित भर १६० (१) पॉचवें परशिष्टके बंबान उस समयकते लिए, प्रथम 
आदिवासी क्षेत्रोंका परिशिष्टवे माग १ मे गिनाए गए किसी राज्यके अ्रन्त्गत परिंगणितत त्षेत्रों 
शाचन-अवध और परिंगणित आदिवातियोंके शासन-प्रबंध और नियंत्रणर लागू होंगे । 
(२) छुठों परिशिष्क्के बधान आपमाम-राज्यके अन्तर्गत आदिवासी 

क्षेत्रोंके शासन-प्रवन्धपर लागू होंगे | 


अध्याय ७-राज्योक्े उच्चन्यायालय 


उच्चन्यायालयका १६१. (१) इस सविधानके लिए प्रथम परिशिष्ठके भाग ३ में उस 
अब समय गिनाये गये राज्योंके भारतके राज्य-क्षेत्रमं निम्नलिखित न्यायालय 
कु उच्चन्यायालय माने जायेगे, अर्थात्‌--- 


(क) कल्फता, मद्रास, वम्पई, प्रयाग, पटना और नागपुरके 
उच्चन्यायालय, पूर्गी पञावका उद्चन्यायालय | 

(ख) इन राज्योमेसे किसी राज्यका कोई दूसरा न्यायालय, जिसे 
इस अ्रध्यायके श्रनुसार उच्चन्यायालयके रूपसे बनाया या 
फिरसे बनाया गया हो; और--- 

(ग) इन राज्योंमेसे किसी राज्यका कोई दूसरा न्यायालय, जिसे 
अधिकारी व्यवस्थापिकाके विधानद्वारा इस सविधानके 
प्रयोजनाथ उचन्यायालय घोषित करे ; 

किन्तु साथ दी, यदि अधिकारी व्यवध्यापिका इस खण्डमें वर्णित 
१७ 


छ्डं 


- उच्चन्यायालयके 
न्यायाधीशकी नि- 
युक्ति और उद्के 
पदके प्रतिवन्‍्ध 


किसी न्यायालय या न्यायालयोंका स्थान लेनेके लिए किसी उच्च न्यायालय- 
की स्थापनाका बन्धान करे, तो उस नये न्यायालयकी स्थापनाके समयप्ते 
इस धाराका ऐसा कायप्रभाव होगा, मानों उसमें इस प्रकार स्थापित 
न्यायालय या न्यायालयोके स्थानस्रें इस नये न्‍न्यायालयका वर्णन मौजूद था। 

(२) इससे भिन्न वन्धानोंबाली अ्रवस्थाको छोड़कर, इस अध्यायके 
बन्धान इस धाराके खंड (१)में उल्लिखित प्रत्येक उच्चन्यालयपर लागू 
होंगे। मु 

१६२. प्रत्येक उच्चन्यालय अपने राज्यमे सर्वश्रेष्ठ न्यायालय होगा 
ओर उसमें एक मुख्य-न्यायाधीश तथा ऐसे दूसरे न्यायराधोश रहेंगे, जिन्हें 
कि राष्ट्रपति समय-समयपर आवश्यक समझकर नियुक्त करेगा ; 

किन्तु साथ द्वी, इस प्रकार नियक्त किये गये न्यायाधीशों और इस 
अध्यायके आगामी वन्धानोंके श्रनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियक्त किन्‍्हीं ऊपरके 
न्यायाधीशोंकों मिलाकर उनकी संख्या फिसी भी समय उस अधिकतम 
सख्यासे ऊपर नहीं जायेगी, जिसे राष्ट्रति अपने आदेश द्वारा उक्त 
न्यायालयके सम्बन्ध निश्चित करेगा; 

१६३ (१) भारतके परमन्यायाधीश, उस राज्यके राज्याति ओर 
मुख्य-न्यायाधीशको छोड़ दूसरे न्यायाधीशकी नियुक्ति करते समय, राष्ट्रपति 
उक्त राज्यके उच्चन्यायालयके मुख्यन्यायाधीशसे परामश करेगा ओ्रौर फिर 
वह अपने हस्ताक्षर ओर मुहरसे अंकित आह्यानपत्र द्वारा उच्चन्यायालयके 
प्रत्येक न्यायाधीशको नियुक्त करेगा, जो उस समय तक अपने पदपर रहेगा. 
जब तक ऊ वह साठ वर्षडी आयु न प्रात कर ले, और पैसंठ वषते अधिक 
न हो जाये ओर जिसे उठ राज्यकी व्यवस्थापिकाने विधान द्वारा इसके लिए 
निश्चित किया हो * 

किन्तु साथ ही--- 

(क) कोई न्यायाधीश राज्यपतिको अपने हस्ताक्षरसे पत्र लिखकर, 
अपने पदको त्याग सकेगा; 

(ख) इस संविधानकी धारा १०३ के खंड (४) में परमन्यायालय- 
के न्‍न्यायाधीशके निकालनेके लिए निर्दिष्ट वन्धानकी रीतिसे 
राष्ट्रपति किसी न्‍न्यायाधीशको उसके पदसे हटा सकता है; 

(ग) राष्ट्रपति यदि उसे परमन्यात्ाज्ञय या किती दूसरे डच्चन्यायाजब 
का न्यायाधीश नियुक्त करे, तो उस न्यायाधीशका पद रिक्त 

धोजायेगा | 

(२) किसी उच्चन्यायाज्षय के न्यायाधीश पदके लिये कोई व्यक्ति तब 
पंप नहीं समझा जायेगा, जब्र तक कि वह सारतका नागरिक न हो, 
ओऔर-- ' 


है। 


परमन्याया नय- 
सम्बन्धी कुछ वन्धा- 
नोंका उच्च न्याया- 
लयोपर प्रयोग 


पद-यदणसे पढ्विलि 
उच्चन्यायालये कि 
न्यायावीगोंद्गात 
बोपणा 


७५, 


(क) किसी राज्यमें, जिसमे या जिसके लिये कोई उच्चन्यायाज्ञप 
बना हुआ हो, वहाँ कप्मे कम दत साल तक न्याप्राधधिफ़ारो 
के पदपर न रह चुरा हो; या 

(ख) किसी उच्चन्यायालय अ्रथवा दोसे श्रधिक न्यायालयोंमें 
लगातार कमसे कम दस वर्ष तक ऐडवोकेट (अधिवक्ता) न 
रद्द चुका हो । 

ब्यास्या १--हस खंडके प्रयोजनके लिए--- 

(क) किसी उच्चन्यायालयके ऐडवोफेट रदनेके समयकी गणनामें 
वह समय सी सम्मिलित समझा जाएगा, जिसमेंकि कोई 
व्यक्ति ऐडवोकेट दोनेकेशाद न्यायाधिक्रारीके पदपर रहा हो; 

(ख) उक्त समयक्री गणनाम जबकि कोई व्यक्ति परिशिष्टके भाग 
श्या २ में उस समय गिनाये गये डिसी राज्यम न्यायाधिकारी 
के पदयर रहा दो, या किसी उच्चन्याथानयका ऐडबोकेट 
(अधिवक्ता) रह चुका हो, इस सविधानके आरंभ दोनेसे 
पहिलेके इस समयको भी सम्मिलित किया जायेगा, जिसमें वद्द 
किसी ऐसे ज्षेत्रमें ्यायाधि।री-पदपर रद्दा हो अथवा उच्च- 
न्यायालयका ऐडवोग्रेट (अधिवक्ता) रह चुका हो,,जो १५ 
अगस्त १६४७ के पूव भारत-शासन-व्यवस्था १६३५ ई० 
की परिभाषाके अ्रनुमार ब्रिटिश-भारतमें था | 

व्याख्या ३--इस खण्डके उपसणड (क) श्र (ख) मे, उच्चन्यायाशय 
के निर्देशसे प्रथम सूचीके भाग ३ में उस समय ग्रिनाये गये राज्यके किसी 
ऐसे न्यायालयका निर्देश भी समझा जायेगा, जो इस संविधानकी धारा 
१०३ और १०६ के प्रयोजनोंके लिए उच्चन्यायातय है। 


१६४, इस सविधानकी धारा १०३ के खण्ड (४) श्र (४) के 
वन्धान उच्चन्यायालयपर वैसेद्दी लागू गे, जैसेकि वे परमन्यायालय पर 
लागू होते, और जहाँ जहाँ प्रम्न्यावाज्ञयक्रे निर्देश हैं, व. वहाँ परमा- 
न्यायालयके स्थानमें डच्चन्यायातजयके निर्देश समझे जायेंगे | 


१६५, किसी राज्यके उच्चन्यायालयके न्यायाधीश-पदपर नियुक्त 
प्रत्येक व्यक्ति पद-ग्रहण करनेके पहिले, उस राज्यके राज्ययतिके समक्ष अथवा 
तदथ उसके द्वारा निम्कक्त किसी व्यक्तिके समक्ष तृतीय परिशिष्टमें इस 
प्रयोजनके लिए दी गयी वाक्यावली के श्रनुतार घोषणा करेगा और उसपर 
हस्ताक्षर करेगा | 


७६ 


उच्चन्यायालयसेँ 
न्‍्यायाधीशका पद 
भदण कर चुके 
व्यक्तिके लिए न्‍्याया- 
लयों श्रथवा किसी 
राज्यसत्ताके समुख 
वकीली करनेकऊा 
प्रतिषेध 
न्यायाभीशोंके वेतन 
आदि 


अस्थायी न्याया- 
घीश 


१६६, (१) कोई व्यक्ति, जो-- 
(क) किसी उच्चन्यायालयके न्यायाधीश, श्रथवा 
(ख) ऐडवोकेट-बग मेंसे भरती होकर किसी उच्चन्यायल्यके श्रपर- 
न्यायाधीश, या अस्थायी न्‍्यायाधीशका पदग्रहण कर चुका 


हि 

भारतके अधिगा-क्षेत्रक किसी न्यायालयमें या राज्यसत्ताके समक्ष 
वकीश्षका काय नहीं कर सकेगा। 

१६७. प्रत्येक उच्चन्यायालयके न्यायाघीश ऐसे वेतनों और भत्तों 
तथा छुट्टी ओर पेशन सम्बन्धी ऐसे अधिकारोके अधिकारी होंगे, जोकि समय- 
सम्यण्र उस राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा बनाये हुए विधानमें या विध:नरे 
अनुसार नियत किये गये हैं, ओर जिसके अ्रन्तगंत उस न्यायालयका मुख्य 
स्थानभी सम्मिलित होगा; और जवतक वह इस प्रकार नियत नहीं किये जाते, 
तब्रतक ऐसे वेतनों ओर भत्तों, अवक्राश और पेंशनके संवंधमें वे ऐसे अधि- 
कारोके अधिकारी होगे, जो फ़ि द्वितीय परिशिष्टमें निर्दिष्ट हैं: 

किन्तु, किसी , उच्चन्यायालयके मुख्य-न्यायाधीशका वेतन चार 
हजार रुपया प्रतिमाउसे कम न होगा और किसी उच्चन्यायालयक्रे किसी 
दूसरे न्यायाधीशका वेतन साढ़े तीन हजार रुपया प्रतिमाप्तसें कम न होगा: 

ओर साथ ही, यहभी आवश्यक है, कि न तो न्यायाधीशके वेतन, 
भत्ते, छुद्दी या पेशन सम्बन्धी अधिकारों उसकी नियुक्तिके वाद कोई ऐसा 
परिवतेन किया जायेगा, जिससे उसकी द्वानि हो । 

१६८. जब किसी उच्चन्यायालयके मुख्य-न्यायाधीशका पद रिक्त 
हो, या जव मुख्यन्यायाधीश अनुपस्थिति या किसी दूसरे कारणसे अपने पद 
के कतव्योंका पालन करनेमें असमथ दो, तो उतत न्यायालयके अन्य न्‍्यागा 
धीशोमेंसे राष्ट्रपति द्वारा इस कामके लिए नियुक्त कोई एक व्यक्ति उक्त 
क॒तंव्योंका पालन करेगा | 

(२) (क) जब किसी न्यायालयके किसी दूसरे न्यायाधीशका पद रिक्त 
हो, या जब कोई न्यायाधींश श्रस्थायी रूपसे मुख्यन्यायाधीशका काय 
करनेके लिए नियुक्त किया जाय, या जब वह अनुपस्थिति या किसी दूसरे 
कारणसे अपने पदके कतव्योका पालन न कर सके, तो राष्ट्रपति न्यायाधीश 
नियुक्त किये जानेके लिए यथोचित योग्यता रखनेवाले व्यक्तिकों उत् 
न्यायालयके न्यायाधीश पदपर काम करनेके लिए नियुक्त करेगा | 

(ख) नियुक्त व्यक्ति इस प्रकार काय करते समय उस न्यायालय 
का न्यायाधीश माना जायेगा | 

(ग) इस खण्डमे कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिधसे राष्ट्रपतिको 
इस खण्डके अनुसार की हुईं किसी नियुक्तिको रद्द करनेमें ' 


अपरन्यायावीन 


अवप्तरप्राप्त न्‍्या- 
यापोशोंकीं बैठओोंमें 
उपरिवति 


वत्त मान उच्च- 
स्यावावयोके अधि- 
पार 


७७ 


कोई यकावठ हो | 

१६६, यदि किसी उच्चन्यायालयके कायमें अस्थायी तौरसे वृद्धि 
दोनेके कारण या किसी न्यायालयमें कायके वाकी रह जाने के कारण राष्ट्रपति 
देखे, कि उत न्यायालयके न्यायाधोशोंकी संख्यामें तत्कालके लिए इृद्धि करनी 
आवश्यक है, तो न्‍्यायाधीशोंके वारेमें इस अध्यायके अधिकतम संख्यावात्ते 
वन्‍्धानोका अनुगमन करता हुआ राष्ट्रपति, न्यायाधीश नियुक्त दोनेकी 
यथोचित योग्यता रखने वाले व्यक्तियोंकी, जिसे अधिक्से अ्रधिक दो वर्ष की 
अवधिके लिए, जोकि वही निर्धारित करेगा, उस न्यायालयका अपरन्यायाधीश 
नियुक्त कर सकेगा । 

इस अध्यायमे ओर किसी वैत्ती वातके होते हुए. भी, किसी उच्च- 
न्यायालयका मुख्य-त्याय।धी रा किसी समयभी इस धाराके तन्धानोंके आधीन 
रहते हुए ऐसे किसी व्यक्तिसे उस न्यायालयके न्यायाधीशके रूपमे बैठने तथा 
काय करने की लिखित प्राथना कर सकेगा,_ जोकि उस न्यायालयदकै न्‍्याया- 
धीशका पद ग्रदण कर चुका दो; इस प्रकार प्रार्थित प्रत्येक व्यक्ति को वैठने 
ओर कार्य करते समय उस न्यायालयके न्यायाधीशके अधिकार-क्षेत्र, शक्तियों 
ओर विशेषाधिकार सभी प्रास दोंगे, किन्तु दूसरी तौरसे वद् उस न्यायालयका 
न्यायाधीश नहीं समझा जायेगा: 

किन्तु साथ द्वी, जब तक पूवोक्त व्यक्ति उस न्यायालयकों न्यायाधीश 
के रूपमें वैठने तथा कार्य करनेकी सहमति न दे, तवतक इस घारीमे कोई 
भी ऐसी वात नहीं है जो उसे ऐसा करनेके लिए विवश करती हो | 


२०१० इस सविधानके वन्धानोके आधीन रहते हुए, और इस 
संविधाने द्वारा समुचित व्यवस्थापिकाको दिये गये अधिकारोंके ग्राधारपर, उसके 
द्वारा बनाये हुए विधानोके आधीन रहते हुए, किसी वत्तंम्रान उच्च- 
न्यायालयका अधिकार-क्षेत्र, तथा उसमें प्रचलित विधान और उतर 
न्यायालयमें न्याय-प्रइन्धके सम्बन्धपे, उसके स्याशधीशोंके क्रमशः अधिकार, 
जिनमे न्‍्यावालयके नियम वनानेके अधिकार, उक्त न्यायालयकी बैठकों 
शौर उसके सदस्योफे अकेले या दूसरोके साथ बैठनेके नियमन करनेका 
अधितार भी सम्मिलित ई--वेठी ही रहेंगे जेसे इस संविधानके आरंभ 
होनेक्े पूर्व क्षण तक थे 

किन्तु साथद्वी, राजस्व सम्बन्धी अपर उसके डगादनेके वारेमें 
आदिष्ट अथवा किए. गये किसी कायके विपयमे किसी सी उच्चन्यावालयर्म 
आरंभिक अधिफारुन्तेत्रका प्रयोग जि किसी प्रतिब्न्धके शनुस्पर, इस 
सविधानके प्रारंभ होनेके पूवन्॒णतक था, वह प्रतिवन्ध ऐसे अ्धितार-क्षेतरके 
प्रयोगपर अब लागू न होगा। 


णज्घ् 


विशेष सम्रादेशोंको 

निकालनेका उच्च- 
न्यायालयोंकी अधि- 
कार हे 


उच्चन्याया न्येकि 
शासन-प्रवन्ध सब पी 
क्त्य 


विशेष ५ मे 'लोंका 
विचाराथ उच्चन्या- 


यालयमें दस्तान्तरित 
होना 


२०२. (१) इस संविधानकी धारा २५ में किसी वैसी बातके रहते 
हुए भी, प्रत्येक उच्चन्यायालयको अपने अधिकार क्षेत्रके प्रयोगवाले सारे 
क्षेत्रोंमें इस संविधानके भाग ३ में दिये अधिकारोंमेंसे क्रिसीक्रो भी जारी करने 
तथा दूसरे प्रयोजनके लिये .वैश्रक्तिक स्वतंत्रता (हैब्रियस कार्पस), नियोग 
प्रतिषेध, अधिकार-प्रश्श और उन्नयन सम्रारेशोंके रूपमें हिंदायत था 
आदेश निकालनेका अ्रधिकार होगा । 

(२) इस घाराके खंड (१) द्वारा उच्चन्यायालयको दिवे गये अधिका रसे, 
इस संविधानकी धारा (२५) के खंड (९) द्वारा परमन्यायालयको दिये गये 
अधिवारमें कमी न होगी । > 

२०३ (९) प्रत्येक 3च्चन्यायालय अपने अधिकार-क्षेत्रके प्रयोग- 
वाले उन सारे राज्यक्षेन्नामें सब न्यायालयोंकी देखभाल करेगा | 

(२) उच्चन्यायालय--- 

(क) ऐसे न्यायलियोंसे कागद-पन्न मंगा सकेगा , 

(ख) किसी वाद या अपीलको किसी ऐसे नन्‍्यायालयसे वराबर या 
बड़े अधिकार क्षेत्रवाले किसी दूसरे न्यायालयमें हस्तातरित 
करनेकी हिदायत दे सकेगा, अथवा ऐसे वाद या अ्रपीलको 
किसी वैसे न्‍्यायालयसे स्वयं अपने पास ले सकेगा; 

(ग) ऐसे न्‍्यायालयोंके काम करनेकी रीति और कायवाहियोंके 
नियमनके लिये सामान्य नियम वना और निकाल सकेगा, 
तथा निश्चित वाक्यावलीका.निर्देश कर सकेगा; और 

(घ) इन न्यायालयोंके पदाधिकारियोके पास रह्नेवाली पुस्तकों, 
प्रवेश-लेखनो, ओर लेखाके लिए निश्चित वाक्यावलीका 
निर्देशकर सकेगा | हे 

(३) उच्चन्याथालय उन शुल्कोक्ी तालिकायें भी निश्चित कर 

सकेगा, जो इन न्यायालयोक्रे शेरीफ तथा सारे लिपिको और पदाधिकारियों 
तथा इनमें विधान-व्यवसाय करनेवाले मुख्तारों, ऐडबोकेटे और वकीलोकों“ 
मिल सकगे; 
किन्तु, इस घाराके खड (२) या खंड (३१) के आधीन बनाये हुए 
कोई नियम या निर्दिष्टकी गयी कोई वाक्यावली अथवा! निर्धारितकी गयी कोई 
शुल्क-तालिका उस समय प्रचलित किसी विधानसे विरोध-भाव नहीं रखने- 
वाली होगी, और इन सबके लिए. राज्यपतिक्री पूवस्वीकतिकी आवश्यकता 
होगी | 

२०४ यदि उच्चन्यायालयको इत बातका विश्वास द्वो गया हो, कि 
उसके अधीनस्थ न्यायालयमें विचाराधीन किसी मामलेमें इस सविधानकी 
व्याख्यासे संबंध रखनेवाला कोई महत्त्वपूर्ण वैधानिक प्रश्न उलमा हुआ है, 


उच्च न्यादाज्ञय्के 
पद्ाधिदारियों ओर 
सेवरोंके वैनन, भरते 
तथा पेंशन एच उच्च 
न्यायालयोंके व्यय 


उच्चन्धाय व के 
सगठन करनेऊा 
अधिफार 


उच्च न्यायालयेकि 
अधिकार - क्षेत्र 
बढाव-पयटांव 


जद 


तो बह उस मामशैको अपने हाथम ले लेगा और उसके ऊपर निर्णय करेगा। 
व्याय्या--इस धारामें “उच्च न्यायालय” में इस प्रकार विचाराधीच 

किसी मामलेके लिए प्रथम परिशिष्टके भाग इसे उस समय गिनाये राज्यके 

अन्तर्गत अन्तिम अधिकारत्षेत्र रखनेवाला न्यायालय भी सम्मिलित है | 

२०५४, (*) किसी उच्न्यायालयके पदाधिकारी तथा सेवकों फी 
अथवा उनके लिए दिये जानेवाले वेतनों, भत्तों तथा पेशन को उबच्चन्यायालय 
के मुख्य स्थानवाले राज्यक्े राज्ययतिसे परामश करके, उक्त न्‍्यायालयका 
मुख्यन्यायाघीश नियत करेगा | 

(२) उद्चन्थायालयके शासन-प्रचन्ध व्यय, जिनगे उद्चत्यायालयके 
पदाधिकारियों तथा सेवकोंको या उनके लिए दिये जानेवाले समध्त वेतन, 
भत्ते और पेंशन, तथा उस न्यायालयके न्यायाधीशोड़े वेतन तथा भत्ते भी 
सम्मिलित हैं, उक्त राज्यके राजस्वरर बगाये जायेगे श्रीर उस न्यायालय द्वारा 
लिये गये शुत्क अथवा दूसरे द्रव्य उठती राजस््रऊे अंश समके जायेंगे। 

२०३६, (!१) प्रथम परिशिष्टके भाग ( में उस समय गिनाये गये 
किसी राज्यकी व्यवस्थापिका विधान द्वारा अपने था अपने किसी भागके 
लिए उच्चन्यायालय संगठित कर सऊती है, या वत्तमान किसी उच्चन्यायालय 
को उसी रीतिमे अपने या किसी भागके लिये पुन/संगठित कर सकती है; 
अथवा यदि उस राज्यमें दो उच्च न्यायालय हैं, तो उनको मिला कर एक 
कर सकती है। 

(२) जह्दों पूर्वोक्त नियमके अनुसार किसी न्यायालयका पुन/सगठन 
अथवा दो न्यायालयोंको एकमें 0िया गया दो, व्दों उक्तराज्यकी व्यवस्था- 
पिक्रा द्वारा बनाये विधानमे इस बातका वंन्धान रहेगा क्रि-- 

(क) उस न्यायालय अथवा उन न्यातालयोऊ्ले सारे वत्तमान 
न्यायाधीशोत्रो तथा आवश्यक सममके जानेवाले वर्तमान 
अधिकारियों और सेवकोक़ो अपने अपने पदो पर वने रहने 
दे; और 

(ख) समस्त विचाराधीन विषयोको पुनःसंगठित न्यायालय अथवा 
नवीन न्यायालयके समक्ष के जाएं, 

और उसमें ऐसे दूसरे भी बन्ध न रद्द सकेंगे, जो फिरसे संगठन और 
मिलाकर एक करनेके कारण आवश्यक मालूम हों । 

२०७ पार्लामेंट विधान द्वारा-- ध 

(क) किसी उच्चन्याथालयके अधिफ़ारत्षेत्रका विस्तार उसके 
मुख्यस्थानवाले राज्यसे मिन्‍न राज्यमें अथवा भिन्न राज्यके 
किसी क्षेत्रमें कर सकेगी, अथव्रा * ््् 

(जल) किसी उच्चन्यायालयके मुख्यस्थानवालते राज्यसे भिन्न 


राज्यको अथवा मिन्न राज्यके किसी ज्षेत्रको उसके झधिकार- 
क्षेत्रसे बाहर १२ सकेगी; 
किन्तु साथ ही, ऐसे किसी प्रयोजनंके लिए पालमिंठके क्रिती मवनमें 
कोई विधान-मसौदा तत्र तक रखा नहीं जा सकेगा, जब तक कि-- 

-:. (]) जहॉ अथम परिशिष्ट के भाग १ या भाग ३ में विभाग, (क) 
में उस समय गिनाये गये राज्यके भीतर किसी ज्षेअमें 
अधिकार-त्षेत्र का विस्तार होना हो, या ऐसे राज्य श्रयवा 
क्षेत्रों श्रधिकारक्षेत्रे वाहर करना हो, तो ऐसे दूसरे 
राज्यकी उहमति प्राप्त न कर ली गयी हो; 

(7) जहाँ अ्धिकार-क्षेत्रका वित्तार होना हो, वहाँ उत्त राज्य 
की भी सहमति न ले ली गयी हो, जिसमें कि उच्च- 
न्यायालयका सुख्यस्थान है | 

१०८ जहाँ उच्चन्यायालय अपने मुख्यस्थानवाले राज्यसे वाहर भी 


राज्के दाहर 
अधिकार-क्षेत्र रूने किसी क्षेत्रके सम्बन्धमें अधिकारक्षेत्रका प्रयोग करता हो, वहाँ इस 
वाले किसी राज्यके संविधानकी किसी बातसे यह अ्रथ नहीं निकलेगा, कि बइ-- 
उच्च नन्‍्यायान्यके (क) उस न्यायालयके मुख्यस्थानवाले राज्यकी व्यवस्थापिकराको 
अधिवार-क्षेकके संवध उस अधिकार-क्षेत्रके वंढ़ाने, उसपर प्रतिवन्ध लगाने या 
बह 3 8 कह उसे उठा देनेका अ्रधिकार प्रदान करती है ; 
हे काझ्रींफी विधन (ख) प्रथम परिशिष्टके गागश या भाग ३ में उस सप्रय गिनाये गये 
नानेजी शक्तिपर > भ स्थि 
आशय राज्यकी व्यवस्थापिकाको, जिसमे ऐसा कोई क्षेत्र स्थित है, 
उस अ्रधिकारत्षेत्रके उठा देनेका अ्रधिकार प्रदान करती है, 
अथवा 


(ग) ऐसे किसी क्षेत्रके लिए तदर्थ विधान वनानेका अधिकार 
रखने वाली ब्यवस्थापिकाको उक्त न्यायालयके उक्त क्षेत्रके 
अधिकार-च्षेत्र बाते ऐसे विधानोरी पास करनेसे रोकती 

. है, जैसी कि वह इस धाराके खण्ड (ख) के आधीन रद्दते 

- हुए, पास करनेके लिए समर्थ होती, यदि उस न्यायालयका 

मुख्यस्थान उस जित्रम होता | 

२०६, यदि कोई उच्चन्यायाल्य एकसे अ्रधिकर राज्योंके बारेमें 


या किसी राज्य और ऐसे ज्षेत्रके वारेमें, जो उस राज्यका भाग नहीं है, 


अधिकारक्षेत्रका प्रयोग करतों है, तो- है 
(क) इस अध्यायमे उच्चन्यायालयके न्यायाधीशोंने सम्बन्ध 


रखते हुए. राज्यततिके निर्देशसे, न्यायालयके भ्रुख्यस्थान 
वाले *राज्यके राज्यपतिके निर्देशका होना, यद उमभता 


चाहिए; - 2 


विशेष व्याख्या 


राज्यके सुखय आय- 


व्ययननिरीक्षक 


5९ 


प्र 


(ख) अधीनस्थ न्यायालयोंके लिए बने नियमों, वाक्यावलियों 
तथा सारणियोके ऊपर राज्यप्रतिकी स्वीकृतिके लिए 
निर्देशोसे ऐसे निर्देशोंका बोध होना समझना चाहिए, जो 
कि अ्रधीनस्थ न्यायालयवाले राज्यके राज्यपति था नरेश 
की स्वीकृतिके लिए किये गये हों, श्रथवा यदि उस समयके 
लिए. प्रथम परिशिष्टके भाग १ या ३ में उस समय गिनादे 

। » गये किसी राज्यके भीतरके क्षेत्रमें स्थित न हो, तो राष्ट्रपति 
की स्वीकृतिके लिए. किये गये निर्देशका बोध होना समझना 
चाहिए; ओर 

(ग) राज्यके राजस्वोके लिए किये गये निर्देशोत्तें न्यायालयके 
मुख्यस्थानवाले राज्यके राजस्वोके लिए किये गये निर्देशों 
का बोध दोना समभना चाहिए | 


अध्याय <--राज्यों के मुख्य आयव्यय-निरीक्षक 


२१०, (१) प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उठ समय गिनाये गये 
कसी राज्यकी व्यवस्थापिका विधानद्वारा उस राज्यके लिए, मुख्य-आयबव्यय 
निरीक्षककी नियुक्तिके लिए बन्धान कर सकेगी, और जब ऐसा बन्धान 


- किया जा जुके, तो राज्ययति अपने विवेकसे उ8 राज्यके लिए, मुख्य-आय- 


व्यय-निरीक्षक निश्रुक्त कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया मुख्य 
आयब्यय-निरीक्षक अपने पदसे केवल उसी रीति द्वारा और उन्ही श्राधारोपर 
निकाला जा सकेगा, जिस रीति द्वारा और जिन आधारों पर कि उस राज्यके 
उन्नन्यायालयका कोई न्यायाधीश अपने पदसे निकाला जा समता है। 

(२) किसी राज्यकी व्यवस्थपिका द्वारा इस धाराके खंड (१) के 
अनुसार पास की गयी व्यवस्था यह बन्धान करेगी, कि उस राज्यके लिए, 
मुख्य-झाय व्यय-निरीक्षककी नियुक्ति तब्रतक न की जायेगी, जवतक कि 
व्यवस्थाकी स्वीकृतिके वाद, प्रकाशनके तारीखसे कमसे कम तीन वर्ष न बीत 
जाये । - 

(३) प्रत्येक ऐसी व्यवस्था मुख्य-आयव्यय-निरीक्षककी सेवाकी शर्तों 
के और राज्यके लेखा-सम्वन्धीमे मुख्य-आ्रायव्यय-निरीक्षक द्वारा किये जाने 
वाले कत्तव्यों और प्रयोगमे लायी जानेवाली शक्तियोंके वारेमें निर्देश करेगी 
ओर मुख्य-आय व्यय-निरीक्षकको अथवा उसके सबधमे दिये जानेवाले 
वेतन, भत्ता या पेशनका व्ययभार राज्यके राजस्थों पर घोषित करेगी | 

(४) किसी राज्यका मुख्य-आयब्यय निरीक्षक अपने पदकी समाप्ति 
के वाद, भारतके महा-अ्रायव्यय-निरीक्षक अथवा प्रथम परिशिष्टके भाग १ 
में उस समय गिनाये गये क्रिसी दूसरे राज्यका मुख्य-आयब्ययनिरीक्षक दोनेका 


प्र 


छाथ-ज्यर-निरीक्ष्‌- 


शके विवरण 


प्रथम परिशिष्टके 
भाग “में दिये गये 


शययापा 
प्रवन्ध 


शासच- 


पात्र हो सकेगा, किन्तु वह भारत-सरकार या किसी राज्यकी सरकारके श्राधीन 
किसी अन्य पद पर नियुक्त होनेका पात्र न होगा । 
है (५) राज्यकै मुख्य-आयब्यवनिरीक्षकके व्‌ मेंचारियो या उनके बारेमें 
दिये जानेवाले वेतनो, भत्तो तथा पेशनों को मुख्य-आयब्यय-निरीक्षक राज्य- 
पतिले परामश करके नियत करेगा और उनका भार राज्यके राजस्वपर पड़ेगा | 

(६) इस धारामें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो प्र॑थम परिशिष्टके 
भाग ! में उस समय गिनाये गये राज्योंके लेखेके 'विपयमे भारतके भहा- 
आयब्पय-निरीक्षककी ऐसी ध्दायत देनेकी शक्तिको कम करनेवाली हो, 
जैती कि इस सं वेधानकी धारा १२६में निर्दिष्टकी गयी हो | 

२११८ प्रथम परिशिष्ट के भाग १ में उस समय गरिनाये गये राज्य- 
के आय-ब्ययलेखाओके सम्वन्धमें भारतके मद्दा-आयव्ययनिरीक्षक श्रथवा 
उस राज्यके मुख्य-आयबव्ययनिरीक्षक जैसी भी स्थिति हो, विवरणोक्ों उस 
राज्यके राज्यपतिके समक्ष उपस्थित करेगा, जो उन्हें राज्यकी व्यवस्थापिकाके 
समन्ष रखवायेगा । 


अ्र्ममथाणअम िलरपतीिकालए +ंयेशा हर 


| साग ७ 


प्रथम परिशिष्टके 'भाग २ में दिये गये राज्य 


२१२. (१) इस भागे दूसरे वन्धानोके आधीन रहते हुए, प्रथम 
परिशिष्टके भाग २ में उस समय्के लिए गिनाये गये राज्योंकरा शासन-प्रवन्ध, 


जितनी मात्रा तक ठीक समझे, अपने नियुक्त हिये हुए मुख्य- 


शध्ट्रपति, 
अथवा निकट्स्थ राज्यके 


कमिश्नर (उपरिक) या 3प-राज्यपतिके द्वारा, 
राज्यपति या राजप्रमुखके द्वारा करायेगा ः 
किन्तु साथ द्वी, राष्ट्रपति, किसी निकटस्थ राज्यके राज्यपति था राज- 


नरेशके द्वारा तबतक कार्य नहीं करायेगा, जत॒तक कि वहं-- 
०-4 € 
(क) उससे सबंध रखनेवाले राज्यपति था राजप्रमुखसे परामश न 


करले; और 
(ख) राज्यके शासनमे रहनेवाली जनताकी इच्छाओंको उतनी 
अच्छी तरह जान न ले, जितनीकि वह उचित समभता है। 
(२) प्रथम परिशिष्टके भाग हे में उस समय गिनाये गये किसी ऐसे 
राज्यका शासनप्रवन्ध सव वातोमें प्रथम परिशिष्टके भाग २ मे गरिनाये राज्यों 
ही जैहा होगा, जिसके कि नरेशने उस राज्यके शासनके लिए शासन 
सम्बन्धी सारी पूर्ण और एकातिक सचा,अधिकार-क्षेत्र और शाउन-शक्तियाँ 
को भारत-सरकारको सौप चुरा है; और तदनुसार, इस संविधानके पहले 


स्थानीय व्यवस्था- 


पिका या परांरश- 


दाता परिपदका 
वनाना भौर चालू 
रखना 


प्रथम परिशिष्यके 

भाग ४मे उल्शिखित 
राज्य-क्षेत्रों और उस 
परिशि'य्मे अनुल्जि- 
खित राज्य-क्षेत्रोंफा 
शासन-प्रतन्ध 


प्र 


आये भाग ६ में निर्दिष्ट राज्योंके सारे वन्धान उस पर लागू होगे। 

२१३, प्रथम परिशिष्टके भाग २ में उत समय गिनाये गये, और 
मुख्य-कमिश्नर (उप्रिक) अथवा उपर राज्यपतिके हारा शासित किसी 
राज्यक्रे लिए आदेश दारा-- 

(क) स्थानीय व्यवस्थापिका, या 
(ख) परामशदाता-परिपद्‌ 

अथवा दोनोको राष्ट्रपति बना सकेगा तथा चालू रख तकेगा और उक्त 
आदेशमें प्रत्येकके लिए ऐसे सगठन, शक्तियों और छत्यों का निर्देश कर देगा | 

२१४, जबतक राष्ट्रपति इसके लिए; दूसरा बन्धान न बनादे, 
तबतक दुर्ग-व्यवस्थातिका-परिषद के संगठन, शक्तियाँ और कृत्य, तथा कुरंमें 
सग्रद्दीत राजस्व और व्ययसे सम्बन्धमें वद्दी व्यवस्था रहेगी, जो पहिलेसे चली 
आयी है। 


साग ८ 
प्रथम परिशिष्टके भाग 9 में उल्लिखित राज्य-ज्षेत्र तथा उस परिशिष्ट 
में अनुल्लिखित राज्य-क्षेत्र 


२१५६ (१) प्रथम परिशिश्के भाग ४ में उबह्लिखित हिसी राज्य- 
क्षेत्र या उक्त परिशिष्टमें अनुल्लिखित, किन्तु मारतके राज्य-क्षेत्र के अन्तगंत 
किसी और राज्य-क्षेत्रका शासन-य्रत्न्ध राष्ट्रपति जिरनी मात्रा में उचित समझे, 
उतनी मात्रामे अपने नियुक्त किये हुए मुख्य कमिश्नर (उपरिक) या दूसरे 
राज्याधिकारीके द्वारा कराये । 

' (२) राष्ट्रपति ऐमे किसी राज्य क्षेत्रकी शान्ति श्रोर सुशासनके लिए 
नियम बना सकेगा, और इस प्रकार बनाया गया कोई नियम पार्लामेंट-निर्मित 
किसी विधान अ्रथवा ऐसे राज्य-क्षेत्रमें उस समय लागू किसी प्रचलित विधान 
का खण्डन अथवा संरोधन वर सकेगा, और राष्ट्रपति द्वारा जारी किये 
जाने पर उमका वही वल और प्रभाव होगा, जं.कि पार्शामेटकी व्यवस्थाका 
उस राज्य-ज्षेत्र पर दोवा । 


ण्प्ड 


पालमिन्ट तथा 
रॉाज्योंकी व्यवस्थ;- 
पिकाओं द्वारा वन,ये 
विधानोंका विस्तार 


पालम्रेन्न और 

राज्योंकी व्यवस्था- 
पिकाओं द्वारा वनाए 
विधानके विपय 


परम न्यायालय- 
सव॑धी व्यवस्था 

अपर न्यायालयोंकी 
स्थापनाके वन्वान 


करनेफा पाल मैन्टको 
अधिकार 


भाग €& 
संघ ओर राज्योंके संबंध 
अध्याय १---व्यवस्था-विषयक सबंध 


व्यवस्थापक शक्तियों क्षा विभाजन 

२१६. (१) इस संविधानके वन्धानोंके आधीन रहते हुए, 
पालमिट भारतके सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भागके लिए 
विधान वना सकेगी और किसी राज्यकी ब्यवस्थापिका उसके संपूर्ण राज्य 
अथवा उसके किसी भागके ज्ञिए विधान वना सकेंगी। 

(२) पालमिंट द्वारा वनाया गया कोई विधान इसलिये अ्रमान्य नहीं 
समभा जायगा, कि वह अपने राज्यक्षेत्रगे वाहर भी लागू है| 

२१७. (१) आगगेके दो खडोमें किसी वैसी वातके रहते हुए भी, सत्तम 
परिशिष्ठकी सूची १ (जो इस संविधानमें “संघरसूची” के नामसे उल्लिखित है) 
में नि्िष्ट विषयोभेसे क्रिसौके संबंधमें पा्लामेंटक्ों विधान वनानेका एकान्त- 
तया अश्रधिकार है | 

(२) निकट ही आगे आने वाले खंडमे किसी वैसी वातके रहते हुए भी 
पार्लमेंटको पूर्ववर्ती खंडके आधीन रहते हुए, प्रथम परिशिष्टके भाग १ में 
उस समय गिनाये गए; किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाकों भी सप्तम परिशिष्टको 
सूची ३ में (जो इंस संविधानमें “सम।धिक्रार” सूची के नामसे उल्लिखित है) में 
निर्दिष्ट विपयोभेसे किसीके संवंधमें विधान वनानेकी शक्ति है। 

(३) पहलेके दोनों खंडोक्े अधीन रहते हुए प्रथम परिशिष्टके भाग 
श्मेंके उत समय गिनाए गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाकों सप्तम परिशिष्ट 
की सूची २ (जो इस संविधानमें “राज्यमूची?” के नामसे उल्लिखित है) में 
निर्दिष्ट विपरोमेंसे कितीके संबंध न, उस राज्य अथवा उसके किसी भागके 
लिएविधान वनानेकी एकान्तिक शक्ति है। 

(४) पार्लामेंटको भारतके राज्य-क्षेत्र। किसी भागके लिए जो प्रथम 
परिशिष्टके भाग १ अथवा भाग ३ में सम्मिलित नहीं है, किसी भी विषयके 
संवधमे विधान वनानेकी शक्ति है, चाहे वह विपय “राज्यसूची” में अंकित 
भी हो । 

श१८ पार्लामेंट्ी परमन्यायालयके संस्थापन, संगठन, अधिक्रार- 
क्षेत्र तथा शक्तियोंके संवधम व्यवस्था वनानेका एकान्तिक अधिकार है | 

२१६, इस अ्रध्यायमे किसी बातके होते हुए भी, पालमिेंट-निर्मित 
विधानों, “संघदूची” में निद्चिष्ट किसी विपयके वारेमें प्रचलित विधानके और 
अच्छे शासन-प्रवन्धके लिए, पार्लामेंट विधान द्वारा अ्रपर न्यायालयोंकी 


उच्च न्यायालयोके 
सध्वापप ओर सग- 
उस सवभी व्यवस्था 


उच्च न्यायालयोंके 

इपिकार-श्षेत्र॒ ओर 
शक्तियों के वररेमे 
न्यवस्ग 


दौदानी. और 
फौजदारी मामलोंमे 
अलनुसरणीय वाय॑- 
प्रयालीसम्त् न्धी न्य- 
व्स्था 


व्यवस्थातनके शेष- 
अधिकार 


प्र्फ 


का बंघान करेगी। 
र के ०. (१) प्रथम परिशिष्टके भाग श्मे उस सगय गिनाए गए, 
किसी राज्यकी व्यवस्थायिकाकों राज्यके अन्दर अपना म्रख्यश्थान रखने 
वाले उच्चन्यायालयके संस्यापन और संगठनके वारेसे विधान बनानेकी 
एकान्तिक शक्ति है। ५ 

(२) पार्लामेंटऱों प्रथम परिशिष्ठक्े भाग २ में (उस समय गिनाये 
गए राज्यमें अउना मुख्यस्थान रखनेवाले उच्चन्यायलयके संस्थापन और 
संगठनके बारेस एकान्तिक शक्ति है। है 

२२१. (१) 'संघदूची? में निर्दिष्ट किसी विषयके वारेसे किसी उच्च 
न्यायालयके अधिकार-चेत्र तथा शक्तियोंके संवन्धर्मं विधान बनानेकी 
पालमिन्ठको एकान्तिक शक्ति है। _ 

(”) प्रथम परिशिष्टके साग १ में उस समय गिनाये गये राज्यकी 
व्यवस्थापिका “राज्य-सूची” में अक्रित विपयोके बारे मे, ऐसे नन्‍्यायालयके 
राज्य या राज्य-क्षेत्रके ऊपर लागू दोनेवाले अधिकार-स्षेत्रों ओर शक्तियोके 
बारेमे विधान बनानेका एकान्तिक अभ्रधिकार रखती है, जो न्यायालय 
उस राज्य या उस राज्यके अन्तर्गत किसी क्षेत्रके ऊपर अपने अधिकार- 
क्षेत्रका प्रयोग करता हो । हा 

(२) पार्लामेन्ट और प्रथम परिशिष्टके भाग़ १ में उस समय गिनाये 
ग़ये राज्यकी व्यपस्थापिका दोनोको, “समाधिकार सूची” में अंकित विषयोंके 
बारेमे, ऐसे न्‍्यायाल्यक्रे राज्य या राज्यक्षेत्रे ऊपर लागू होनेवाले 
अधिकार-क्षेत्रो के वारेमे विधान वनानेका अधिकार होगा, जो न्यायालय 
उस राज्य या उस राज्यके अन्तर्गत किसी क्षेत्र! ऊपर अपने अधिकार- 
क्षेत्रका प्रयेग करता हो । 

(४) प्रथम परिशष्टके भाग २ में गिनाये गये राज्य अथवा उस 
राज्यक्ते अन्तगंत किसी क्षेत्रके सम्बन्धर्मं तथा राज्य- सूची?! में अफित 
विपयसे सम्बन्धित उच्चन्यायालयक्रे अधिकार-क्षेत्र और शक्तिक्रे बारेमें 
विधान वनानेका अधिकार पार्लामेटको है ! 

२२२ पालमिन्द तथा प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय 
गिनाये गये किसी ऐसे राज्यकी व्यवस्थापिकाको थी, जिस रा़्यमे कि उच्च- 
स्थायालयका मुख्यस्थान अ्रवस्थित है, उस उच्चन्यायालयके द्वारा दीवानी 
और फौजदारी मामलोमें अनुसरणीय कार्यप्रणालीके सम्बन्ध विधान्न 
वनानेका भ्रधिकार है। 


१२२. (१) पालमिंठको ऐसे किसी विधयमे विधान बनानेका 


एक्रान्तिक अविफार है, जो समाधिकार-सूची” अथवा ४राज्य-पूची” में 
निर्दिष्ट नहीं है | 


्स 


पद 


(२) इस अधिकारमें ऐसे कर लगाने का अधिकार भी सभ्मलित है, 
जो उन सूचियोमेंसे किसीमें भी निर्दिष्ट नहीं है | 


प्रथम परिशिष्टके ३ मु 
0 मे कुछ विषयों दातके होते हुए 55 वी धारा २१७ के खण्ड (१) मे किसी वैसी 

पर विधान वनानेमे - | 
(क) पालमिंटको प्रथम परिशिष्टके मांग ३ में उस समय गिनाये 


पार्लामैन्टके अधि- 


कराए प्र वेश गये किसी राज्य अथवा राज्य-समूहके डाक या तार- 


सम्बन्धी किसी ऐसे अधिकारके सम्बन्धमें, जो पंविधानके 
आरंभ होनेवाली तारीब तऊ विद्यमान थे, विधान बनानेका 
तवतक अधिकार न होगा, जब्रतक कि वह अधिकार भारत- 
सरकार अथवा उस राज्य अथवा राज्य-पमूहके बीच हुए 
समभौतेसे समाप्त न हो जाय, अथवा भारत-परकार उसे 
अपने दाथमें न करले : 
किन्तु साथ दी, इस खण्डमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो उस 
राज्य अथवा राज्य-समूहमें डाक और तारका नियमन और नियत्रण करनेके 
लिए, कोई विधान वनानेमे पालमेन्टको रुकावट दे | 

(ख) प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये किसी 
राज्यमें टेलीफोन, बेतार, रेडियो-प्रसार और इस 
प्रकारके अन्य संवाद-संचारके दूसरे साधनोके सम्बन्धमें 
विधान वनानेके लिए पार्लामेटका श्रधिकार उनके नियमन 
और नियंत्रण तक ही सीमित रहेगा; 

(ग) निगम-संस्थानों (व्यापार-मण्डलों) के सम्बन्धमें विधान 
बनानेका अधिकार पालमिंठको प्रथम परिशिष्टके भाग ३ मे 
उस समय गिनाये गये किसी राज्यके स्वामित्व अथवा नियन्त्रण 
में रनेवाले और केवल उस राज्यके'भीतर व्यापार करनेवाले 
निगम-सस्थानोंके समूहीकरण, नियमन तथा समापनके 
सम्बन्धमे विधान वनानेक्रा अधिकार सम्मिलित न होगा । 

२२५, इस अबथ्यायमें क्रिसी_ वैती वातके होते हुए भी, प्रथम 
भाग 9 वाले. परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये किसी राज्य अथवा राज्य- 
राज्योंके लिए पिधान समूहके लिए, विधान वनानेका पार्लामेटकों अधिकार उक्त सम्बन्धमें, 
वन,नेत्ी अऋधिकार- उस राज्य अथवा राज्य-समूह और भारत-सरकारके वीच में हुए समभोतेकी 
ता शर्तों और सीमाओ्रोसे सीमित रहेगा । 
व्राफ्रीय ३० २२६. इस अध्यायके पदिले आये हुए वन्धानोम किश्ी वैसी बाते 
थििप्ट सी विप-के दोते हुए भी, यदि राज्यपरिषद्र्मे उपस्थित तथा मतदेनेवाले सदस्योंकी 
सम्बन्धम॑ विधान कमसेक्रम दोतिदाई संख्याने समर्थन करनेवाले प्रस्ताव द्वारा घोषित किया है, कि 


४2५३० २ व राष्ट्रीय हितके लिए यह आवश्यक या उपथुक्त है, कि पालमिंठ “राज्य-बूची” 


प्रथम परिभिष्यके 


संकट-ऊालकी उद्‌- 
घोषण।के क्रियान्वित 
होनेके समय “राय्य 
सूची” वाने विषयों 
के सम्वन्धमें विधान 
बनाना पालमिटकों 
अधिकार 


धारा २२६ भोर 
२२७ के अनुसार 
पार्जामैंट द्वारा 
निर्मित विधानों और 
राज्योकी व्यवस्था" 
पिका द्वारा निर्मित 
विधानोंमें परस्पर 
विरोध 


एक या अभश्रषिक 
राज्योंके लिए, 
उतजी सम्मत्सि 
पालंमरिस्की न्यवत्या 
बचानेफा अधिकार 
और ऐसो व्यवस्था 
का दूसरे राज्य हारा 


साना जाना और 


अपनाया जाना 


प्व्छ 


में निर्दिु्ट और उक्त प्रस्तावमे उल्लिखित किसी विषयके सम्बन्धमे बन्धान 
बनावे, तो पार्लामेंके लिए. उस विषयमें सारे भारत-राज्य क्षेत्र श्रथवा 
उसके किसी भागके लिए विधान बनाना बैध होगा | 

२२७. (१) इस अध्यायमें किसी वैसी वातके होते हुए भी, संकट- 
कालकी उद्घोपणाके क्रियान्वित द्ोनेके समय पार्लामेंटकों सारे भारत राज्य- 
अथवा उसके किसी भागके शिए “राज्य सूची” में निर्दिष्ट विषयोंमें से किसी 
के वारेमे विधान वनानेका अधिकार होगा ! 

* (२) उकठकालकी उद्घोषणा न द्ोनेके समय जिस विधानको पार्लमेंट 
नहीं बना सकती थी, ऐशा पालमिंदद्वारा निर्मित विधान घोष णा की झब्रधि- 
की समाप्तिके वाद छ मास बीतने पर उन वातोके अतिरिक्त काथकारी नहीं 
होगा, जो उस अवधिके बीतनेके पद्दिलेकी गयी या की जानेसे छोड़ दी 
गयी हो | 

२२८, इस सविधानकी घाता २२६ तथा १२७ मे कोई भी ऐसी 
बात नहीं है, जो किसी राज्यक्री व्यवस्थाविकाके विधान बनानेके किसी 
अधिकारको, जो इस सविधानके आधीन उसे प्राप्त है, प्रतिवन्धित करे, 
परन्तु यदि राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा बनाये गये विधानका कोई बन्धान, 
पार्लामेंट द्वारा बनाये गये ऐसे विधानके क्रिसी बन्धानके विरुद्व पड़े, जिस 
विधानकों वनानेका अधिकार पालमिंठफो उक्त धाराञ्रोमें से किसीके अनुसार 
प्रा्त है, तो पालमिट छवारा बनाया गया विधान ही, चदि वह राज्यकी 
व्यवस्थापिका द्वारा बनाये विधानके पहिले या बादमें पात क्रिया गण 
हो, लागू रहेगा और राज्यको व्यवस्थापिकरा द्वारा बनाया गया विधान उस 
मात्रामे जहाँ त।कि वह विरुद्ध पड़ता दो, तथा केवल उस समय तक जवतक 


कि पालमिट द्वारा बनाया गया विवान प्रभावकारी है, क्रियाकारी नहीं 


होगा | 


२२६ (?) यदि किसी एक या अ्रधिक राज्योकी व्यवस्थापिका या 
व्यवस्थापिकाओकोी यह वाछुनीय जान पड़े, कि इस सविधानकी धारा २२५ 
ओर २२७के वन्धानोके श्रतिरिक्त, जिनके सम्बंधमे पार्लामेटक्रो उस राज्य 
या उन राज्योंके लिए उन विपयोगे विधान वनानेका अधिकार नहीं है, 
उनमेंसे किसी विषयक्रा नियमन उस राज्य या उन राज्योमें पालमिट विधान 
द्वारा करे, और उस राज्य या उन राज्योंमे से प्रत्येककी व्यवस्थापिक्राके 
भवनने, था जहाँ दो भवन दो, वहाँ दोनो भवनोने, उसके वारेमें प्रस्ताव या 
प्रस्तावोंकोी पास किया है, तो उक्त विपयका तदनुकूल निवमन करनेके लिए 
व्यवश्थाकी पास करना पालम्रेटके जिए, वैध होगा, और इस प्रकार पासकी 
गयी कोई व्यवस्था उक्त राज्य वा राज्यों पर लागू होगी, तथा वह और 

लिश $ 
किसी और ऐसे राज्यपर भी लागू होगी, जो उसके बाद अपनी व्यवस्या- 


प्प्ण 


अन्तर्राप्ट्रीय सम- 
भौतेको कार्यरूपमें 
परिणन करनेके लिए 
व्यवस्थापन 


पालमिण्ट.. द्वारा 
बनाये विधानों और 
राज्योंकी व्यवस्था- 
पिकाओं द्वारा बनाये 
विधानोंके वीच पर- 
स्पर-विरोध 


पिकाके भवन, या जहाँ दो भवन हों, वह्ों दोनों भवनोंसे इस विषयमें 
प्रस्ताव पास कराके अपनाये | 

(२) पार्लामेंट द्वारा इस प्रकार पासकी गयी कोई भी व्यवस्था उसी 
रौतिसे पासको गयी पालमिंठकी दूसरी व्यवस्था द्वारा संशोधित या निरस्त कर 
दी जा सकती है; किन्तु जहाँ तक्कि उस राज्यक्रा सम्बन्ध है, जिसके ऊपर 
वह लागू होने वाली है, ऐसी व्यवस्था उस राज्यकी व्यवस्थ(पिकाकी किसी 
व्यवस्था द्वारा संशोधित या निरस्त नही की जा सकती। 

२३०, इस अध्यायके पीछे आये वन्धानोंम किसी वैसी वातके 
होते हुए भी, पाल मेंटक्रो फिसी राज्य यां उसके किसी भागके वास्ते किसी 
दूसरे देश था देशोंके लाथ की गयी सन्धि, समझौता, या आपसी धारणाको 
निभानेके निमित्त कोई विधान बनानेका अधिकार है | 

२३१, (१) यदि किसी राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा बनाये विधान 
का कोई भी वन्धान पार्लामेंठ द्वारा बनाये गये ऐसे विधानके किपी बन्धानके 
विरुद्व पड़े, जिस विधानकों वनानेके लिए पार्लार्मेंट समर्थ है, या किसी ऐसे 
प्रचलित विधानके क्रिसी वन्धानके विरुद्ध पड़े जिसके फ्रिसी विपयके वारेमे 
विधान बनानेके लिए पार्लामेव्को अधिकार है, तो इस घाराके खण्ड (२) 
के बन्धानोंके आवीन रहते हुए, पालमिट द्वारा बनाया विधान, चाहे वह _ 
ऐसे राज्यकी व्यवस्थारिकाके विधानके पढिंले या बादमें पास हुआ हों, 
जैती सी स्थिति हों; या पहिलेसे चला आता हुआ विधान ही प्रवत्तित 
होगा, और उक्त राज्यकी व्यवस्थापिक्रा द्वारा वनावा गया विधान, जहाँ 
तक विरोध रखता है, बद्दों तक शून्य समझ्ला घायेगा। 

(२) जद्दों कि “समाधिकार-सूची?””? में डब्लिखित विपयोंमे से किसी 
एकके बारमें ऐसा विधान, जोकि प्रथम परिशिष्ट के भाग १ में उस सम्रय 
गिनाये गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया हो, उस 
विषयसे संबंधित पार्लामेंटके क्रिसी विधान या किसी पहिलेसे चलते 
आते अ्रन्य विधानफे डिसी वन्धानके विरुद्ध पड़नेवाला ऐसा वन्धान 
रखे, वहाँ, ऐसे राज्पकी व्यवस्थापिका द्वारा इस प्रकार बनाया गया 
विधान गया विधान ही लागू होगा, वशतेंकि यह राष्ट्रपतिके विचारके लिए, 
रख छोड़ा गया दो ओर इस पर उसकी अनुज्ञा प्रात करली गयी हो 

किन्तु साथ ही, इस खडम कोई भी ऐसी वात नहीं है, जो पारलामेट 
को किसी भी समय उसौ विपयके सम्बन्धम कोई विधान बनानेमे रक्रावट डाले, 
जिस विधानके ही श्रत्तगंत वह विधान भी आता है, जो राज्यकी व्यवस्था- 
पिक्रा द्वारा इसी प्रकार बनाये गये किसी विधानमे कुछ जोड़नेवाला 

संशोधन करनेबाला फेर-तंदल करनेवाल्ा या उसको निरस्त करने 
वाला दो | 


व्यवस्थापन-शक्तियों पर प्रतिबन्ध 
सिफारिशों द्वारा २३२, पालमिंठ या प्रथम परिशिष्टके माग १में उठ समय गिनाये 
चाही गयी वागोंडो गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिफाकी कोई भी व्यवस्था ओर इस व्यवस्थाका 
केवल कार्य -प्रणाली- कोई भी वन्धान केवल इसलिए अभान्य नहीं होंगे, कि उसके लिए इस 
के विषय सानना क्षे द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश नहीं आयी थी, वंशत्तेंकि-- 
(क) जहाँ अपेक्षित सिफारिश राज्ययतिके पाससे आनी चाहिए 
थी, वहाँ राज्यपतिकी या राष्ट्रततिकी ; 
ै (ख) जहों श्रपेक्षित तिफारिश (सस्त॒ति) राष्ट्रपतिके पाससे आनी 
चाहिए थी, वहाँ राष्ट्रगतिकी 
श्रनुज्ञा उस व्यवस्था पर प्राप्त हो चुरी दो | 
अध्यय २--शातप्तन-प्रबन्ध्क सम्बन्ध 


ई साम्रान्य 
अल २३३. प्रत्येक राज्यकी कायकारिणी शक्ति इस प्रकार प्रयोगकी 
परहपर ढायित्व जायेगी, जिससे पालमिंठके बनाये विधानों तथा उक्त राज्यमें लागू सभी 
प्रचलित विधानोंका बिल्कुल ठीक ठीक पालन हो सके, झ्रौर संघकी कार्य- 
कारिणी शक्ति किसी राज्यकों ऐसी हिंदायतें देने तक सीमित रहेगी, जोकि 
भारत-परकारको इस प्रयोजनके लिए आवश्यक जान पड़े | 
२३४. (१) प्रत्येक्ष राज्यकी कार्यकारिणी शक्तिका इस प्रकार प्रयोग 
किक प्रल-उत्ता था जायेगा, जिससे संघकी कार्यकारिणी शक्तिके प्रयोगमें कोई व्यवधान या 
साभने व्यवधान दर # ४ छ ५३ 
न ढालना और उसे. र्प्तिय न दो, और संघकी कार्यकारिणी शक्ति किसी राज्यकों ऐसी हिदायतें 
मत्सरित न करना दऐैने तक सीमित रहेगी, जोकि भारत-सरकारकों इस प्रयोजनके लिए 
राज्योंका कत्तव्य आवश्यक जान पड़े | 
(२) संघकी कायकारिणी शक्ति क्रिसी राज्यको राष्ट्रीय या सेनिक 
महत्त्वके उक्त हिदायतमें घोषित किसी सचार-साधनोंके निर्माण तथा रक्षित 
रखनेके लिए हिदायत देने तक सीमित रहेगी, 


किन्तु, इस घारामें कोई भी ऐसी बात नही है, जो राज-प्थों या 

जलपयोंको राष्ट्रीय राज-पथ या राष्ट्रीय जल-पथ घोषित करनेक्ेे पालमेंटके 

अधिकारपर, अ्रथवा ऐसे घोषित राज-पय या जल्लन-यथके बारेमें सघके 

अधिकारपरे, अथवा जल सेना, स्थल-सेना और वायु-सेनाके ऋृत्योंके वारेमें 

संचार-साधनोंका निर्माण करने ओर रक्षा करनेके सघके अ्रधिकारोंतर प्रति- 

विशेष परिस्थितियों. “व णेंगाने वाले सममे जॉय | 
मैं राज्योंफों अधि- २३५. (१) इस संविधानमे किसी ऐसी वातके रहते हुए. भी, क्रिसी 
कर 4 राज्यफकी सरकारकी सहमतिसे राष्ट्रपति उस सरकारके अथवा उसके 
अधिकारियोक़ो ऐसे विपयके संवधमें प्रतिवन्‍्ध-सद्ित या विना प्रतिब धके 
११८ हैं 


हैठ 


किन्ही. राज्यके 
व्यवस्थापन, कार्य- 
बारिणी अ्रयवा 
न्याय-सम्दन्धी कृरत्यों 
की अपने द्वाथ्मैं 
ले ल्नेता स॑ंबको 
अधिकार 


ऐसे कत्य सौंप सकता है, जो संघकी कार्यक्रारिणी-शक्तिकी सीमाओंक़े 
अन्तगत हैं | 

(२) पार्लामेंट द्वारा बनाया गया कोई विधान, जो किसी राज्यपर 
लागू होता है, ड्स राज्यकों अथवा उसके अधिकारों अथवा सत्ताधारियोंको 
अधिकार या कर्तंव्य-धार दे सकेगा, अथवा अधिकार और कर्चव्य-भार 
प्रदान करनेके लिए. उन्हें श्रधिकारी वना सकेगा, भत्ते ही वह विधान ऐसे 
विपयसे सम्बन्ध रखता हो, जिसके वारेमें विधान बनानेका झधिकार उस 
राज्यकी व्यवस्थापिकाको प्राप्त नही है। 

(३) जहाँ इस धाराके अनुसार किसी राज्य या उसके अ्रधिक्रारियों 
या सत्ताधारियोंको अधिकार या कर्चव्य-भार सौंपे गये हो, वहाँ उन 
झधिकारों और कर्राव्योंके प्रयोग करते समय शासन-प्रवन्धमें जो भी अवि- 
रिक्त व्यय हुआ हो, उसका सुगतान उक्त राज्यको भारत-सरकार समभौतेके 
अनुसार करेगी और फ्रिसी समभौतेके अ्भावमे वह भारतके परमन्यायाधीश 
द्वारा नियुक्त किसी पंचके निशयानुसार भुगतान करेगी | 

२३६. (?) प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये 
किसी राज्यके साथ समझोता करके, दिन्ठु संघ और उक्त राज्यके पारध्परिक् 
सम्बन्ध विपयमें रखे गये इस सविधानके वंधानोंक्रे श्राधीन रदते हुए, 
भारद सरकार उस राज्यके हायतसे व्यश्स्थायन, दायंकारिणी और न्यायसम्बन्धी 
किन्हीं कृत्योंक्ो ग्रपने हाथमे ले सकेगी , 

(२) प्रथम परिशिष्ठमे उसमतमय अनिर्दिष्ट किसी देशी राज्यक्रे साथ 
भी उसी प्रकार भारत सरकार समझौता कर सकेगी, किन्तु इस प्रकारका 
प्रत्येक समकीता उस समय प्रचलत वैदेशिक अ्पिकार-त्षेत्रके प्रयोगवाले 
विधानके आ्रधीन और उससे नियंत्रित रहेगा | 

व्याय्पा--इस धारामें देशी राज्यका श्रथ है, कोई भी राग्य क्षेत्र 
जिसे राष्ट्रपति ऐसे राज्यके रूपमे स्वीकार वरता है, किन्दु जो सारतके राज्य 
ज्षेत्रता भाग नदो है | 

(३) यदि इस घाराके खण्ड (१) के अ्रनुभार किसी राज्यके ठाथ 
किया गया समभोता छिसी ऐसे विपयके लिए बन्धान करता है, जितके बारे 
में उस राज्यके साथ इस सं बधानरी घारा, २२७ के अनुरार प्रथम परिशिष्ट 
के भाग £ मे उस समय गिनाये गये जिसी राज्यकोी सरकार हारा हिये गये 
सभभौतेम पटिले ही से वन्धान है, तो पूर्वोक्त मम तेके हो जानेकी वारीख 
से बादका समझौता, जहां तक उठमें ऐसे विपयक्रा बनन्‍्धान है, निरस्त भर 
वेकाम माना जावेगा | हु हि 

(४) ्ंघ और प्रथम परिशिष्ठके माग ३ में 
किसी राज्यर बीच इस घाराके खरड $ के अनुसार सप्रकीया दों शनेफर- 


| उस मप्र मिनाये गये 


प्रथम परिशिष्यके 
भांग ३ वले राज्यों 
के व्यवस्थापन, काय 
कारिणी था न्याय- 
सम्बन्धी छत्वोंको 
अपने हाथमे ले लेने 
का प्रथम परिशिष्टके 
भाग १ वाले राज्यों- 
का अधिकार 


सावंजनिक कारये- 
कलाप, रक्षित लेख 
तथा न्‍्याय-सम्पन्धी 
कार्यवाददी 
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(क) संघ की क्रायकारियी शक्ति उक्त समभोतेमें निर्दिष्ड फ्रिसी 
भी विपय तक सीमित होगी ; 

(ख) पालमिंटकों उक्त सम्रकौतेमें उसके लिए, निर्दिष्ट फ्रिसो भी 
विषयके सम्बन्ध विधान वनानेका अधिकार द्ोगा; ओर 

(ग) इस सविधानकी धारा ११४ के खण्ड (२) के वन्धानोंके 
आ्राधीन रहते हुए, उक्त समभौतेमें इसके लिए. निरदिष्ठ कोई 
भी विप्य सारतके परमन्यायालयके अधिकार ज्षेत्रके अन्तगंत 
द्ोगा | 

२१३७ (१) प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गरिनाये गये 
राज्यकी सरकारको प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस सम्रय गिनाये गये किसी 
राज्यके साथ उसके लिए. किये गये समझौते द्वारा उक्त राज्यके हाथसे 
व्यवस्थापन, कार्यकारिणी श्रथवा न्यायत्म्यन्धी किसी भी ऋृत्यकों राष्ट्रपति 
की पूव स्वीकृतिसे अ्रपने द्ाथमें ले लेनेफा अधिकार दोगा। 

(२) प्रथम परिशिष्यके भाग १ में उस सम्रव गिनाये गये किसी राज्य 
ओर उस परिरिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यके वीच 
इस धाराके खण्ड (१) के अनु पार समझौता सम्पत्ञ हो जाने पर-- 

(क) उक्त परिशिष्ठफे भांग १ में उस समय गिनाये गये उस 
राज्यकी कार्यकारिणी शक्ति उत समभौतेमें इसके लिए 
निर्दिष्ट किसी भी विषयतक विस्तृत होगी ; 

(ख) उक्त परिशिष्टके भाग १ में गिनाये गये उक्त राज्यकी व्यव- 
स्थापिकाको उठ समभौतेमें इसके लिए, निर्दिष्ट क्रिसीसी 
विषयके सम्बंस्धप विधान वनानेका अधिकार होगा, 

(ग) उक्त समझौते और इसके लिए निर्दिष्ट कोई भी विषय ; 
उक्त परिशिष्टके भाग १ में गिनाये गये राज्यक्ते उच्चन्याया- 
लय तथा दूसरे उपयुक्त न्यायालयोंके अधिकार ६.च्र के 
अन्तगंत होगा | 

२३२८, (१) भारतके सारे राज्य ज्षेत्रमें सघ और प्रत्येक राज्यके 
सावजनिक कायकला।ों, रक्षित लेखों तथा न्याय सम्यन्धी कार्यवाहियोंके ऊपर 
पूर्ण विश्वास और मान्यता रखी जायेगी | 

(२) इस धाराके खण्ड (१) मे निर्दिष्ट क्रिशाकलापों, रक्तित-जैखों 
तथा कार्यवाहियोंक्ी प्रमाण-सिद्ध करनेका ढंग और नियम तथा उनके 
निर्णयका प्रभाव विधानके वन्धानोंके अनुसार होंगे। 

(३) भारत-राज्य-ज्षेत्रक किसी भागमें दीवानी न्यायालयों दारा 
दिये गये या पास किये गये अन्तिम न्याय-निर्णयो अथवा आदेशों को 
उस राज्य-लेत्रके अन्द्र कहीं भी विधानके अनुसार कार्यान्वित किया जा 


ध 


प्रथम परिशिष्टके 
भागर वाले राग्योंके 
जल-प्रवन्ध्म इस्त- 
क्षेप 


न्‍्यायालयोंके अधि- 
कार-क्षेदके वाहरकी 
बच्छु 


व्यापार अ्रथवा 
वाणिज्य-सत वी रिद- 
यन या भेड-भाव 
करनेऊा ग्रतिवध 
राज्योंके वीच पर- 
सुपर ज्यापार-वाणि- 
स्व और यातायात 
पर प्रणिवनन्‍्ध 


२४१ यदि राष्ट्रपति समझे कि प्रथम परिशिष्टके भाग १ या ३ में 
उस समय गिनाये गये किसी राज्यसे अवस्थित जल्न-दोतके जलके उपयोग, 
वितरण अथवा नियत्रणुक्के संबधमे-- 

(क) किसी कायकारी कारवाईके किये जाने या किये जानेकी 
संभावनाके कारण, श्रथवा किसी व्यवस्थाके पास किये जाने 
या पास किये जानेकी संभावनाके कारण; अथवा 

(ख) किसी राज्य-सत्ताके अपने अधिकारके प्रयोग करनेमें चूक 
जानेके कारण, 

प्रथम परिशिष्टके भ।|ग २ भे उस समयके लिये गिनाये गये ह्िसी राज्य 
अथवा ऐसे किसी राज्यके निवासियोंमेंसे फ्रिसीके जल-प्रवन्ध सम्मन्धी 
हितोंकी क्षति हो रद्द द्ो या दं.नेकी संभावना हो, और वह यह भी समसे 
कि उस विपयको तुरत पाले आनेवाली धाराके अनुसार नियुक्त किये गये 
कमीशन सौंत देना चाप्यि, तो वह वम्धान उस राज्यरयर इस प्रकार 
लागू हों सकेंगे, मानों वह राज्य प्रथम परिशिष्टके भाग २ में उस समय 
गिनाये जानेकी जगह भांग १ में गिना दिया गया हो, ओर उस विपयकी 
शिकायत उस राज्यकी सरकारने राष्ट्रततिसे की हो । 

२४२ इस संविधानमें किसी ऐसी वातके रहते हुए भी न तो परम- 
न्यायालय और न किसी दूमरे न्यायात्ञयसे ही क्रिसी ऐसे विपयके बारेमें 
कोई कार्यवाही करेँगे,अ्रथवा उसके ऊपर कोई वाद लेना उसके अधिकार ज्षेत्रके 
अन्तगंत होगा, जिस विषयके सम्बन्धमें कि पहचिलेकी अन्तिम तीन धाराश्रोमें 
किसीके अनुसार कार्यवाही, राज्यकी सरकार अथवा राष्ट्रपति द्वाराद्ी की 
जा सकती थी | 

राज्योमें परस्पर व्यापार और वाणिज्य 

२४३. जल थज्ञ या आकाश दारा होनेवाले व्यापार या वाखिज्य- 

संबधी किसी विधान या नियमन द्वारा एक राज्यकों अपेक्षा दूसरे राज्यके 


साथ न कोई रियायतकी जायेगी और न मेद-साव | 
२४४. इस संविधःनकी धारा १६ अ्रथवा पदिले आयी अन्तिम 


घारामे किसी वैसी वातके द्ोते हुए मी, किसी राज्यके लिए यह वेध होगा 
कि बह-- 


(क) दूसरे राज्योत्ते आयात 'कये हुए माल पर ऐसा कर लगाये, 
जो उस राज्यम निर्मित या उत्पादित उसी प्रकारके मालपर 
लगता हों, किन्त, तब भी यह ध्यान रखना होगा, कि 
आयात बजिये माल ओर इस प्रकार निर्मित अथवा 

. उत्पादित वस्तुओोंके वीच कोई मेद-भाव न हो, और 

(ख) उस राज्यके साथ व्यापार, वाणिज्य श्रयवा यावायातक्री 


ब् 


धारा २४३ और 
२४थके वन्धानोंकों 
कार्य-रूप.. देनेओे 
लिए सत्ताषिकारीकों 
न्युक्ति 


अन्तराज्यपरिषद्‌ 
सम्बन्धी वन्धान 


व्याख्या 
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स्वृतत्रतापर विधान द्वारा ऐसे उपयुक्त नियंत्रण लगाये, जो 
लोक-दितके लिए आवश्यक हों 
किन्तु साथ ही, इस संविधानके आरभ होनेसे पाँच वषकी अवधिके 
भीतर, इस धाराके खण्ड (क) के वन्धान, इस संविधानकी धारा ३६० के 
खण्ड (१) में वर्शित किन्हीं पर्योंके व्यापार था वाणिज्यपर लायू न 
द्वोगे । पर 
२४५. इससविधानकी धारा २४३ और २४४ के बन्धानोंकों काय- 
रूप देनेके लिए पार्लामेट विधान द्वारा, जेसा उपयक्त समझे, वसा सत्ता।व 
कारी नियुक्त करेगी, और इस प्रकार नियुक्त सत्ताधिकारीको जैसा 
आवश्यक समझे, वेसा अधिकार और कत्तव्य प्रदान करेगी | 
राज्यों के बीच सहयोग 
२४३. यदि किसी उमय राष्ट्रपतिको यह जान पड़े कि ऐसी 
परिषद्की स्थापनासे लोकद्वित होगा जिस पर-- 

(क) राज्पोंके बीच उठ चुके विवादोंके संवंधमें जाच करने 
ओर परामशश देने, 

(ख) कुछेक या समस्त राज्यों अथवा संघ और एक राज्य के 
पारस्परिक हितसे सम्बन्ध रखने वाले विषयोंके सम्बंधमे 
जॉच और आलोचना करने ; भ्रथवा 

(ग) वैसे किसी विषय पर अपनी सिफारिश करने, विशेष 
रूपसे उस विषयके वारेमें नीति और कारवाईके अधिक 
सुचार रूप से समन्वय करने के लिए सिफारिश करने 

का भार डाला गया द्वो, तो राष्ट्रपतिके लिए. यह वैध होगा, कि 
वह ऐसी परिषद्‌ + स्थापना करे और परिपदूके द्वारा सेंभाले जाने बात्ते 
कत्तव्यों के स्वरूप और उसके संगठन तथा कार्य-प्रालीका निर्धारण करे | 


भाग १० 
न फ 
अथ, सम्पत्ति, अनुबन्ध और बाद 
अध्याय १---अ्र्थ 
सटद्ठ तथा राज्योक्े बीच राजस्वका वितरण 


२४७ इस प्रकरणमें जब तक कि दूसरा श्रथ अभिप्रेत न हो,--- 
(क) “अ्रथ कमीशन” से विधान की धारा २६० के अनुसार 
संगठित अथ-करमीशन (अश्र्थं-समितक) श्रमिप्रेत है 


कु 


धयारत्के राजत्वों? 
तथा “राज़्यके राज्य- 
स्वों? का अथे 


सघदारा लगाये 
किन्तु राय्योद्वरा 
उगाहे तथा अपने 


शुल्क 


खबद्दााए लगाये 

ओर उडउगाहे, पर 
राज्योंत्े कार्यमें लाये 
गये कर 


काममें लाये गये 


न 


(ख) “राज्य” से प्रथम परिशष्टके धाग २ में उस समय गिनाया 
राज्य नहीं समभा जायेगा ; 

(ग) प्रथम परिशिष्ठके भाग २ में उस समय गिनाये राज्योंके 
निर्देशोंमें प्रथम परिशिष्ठके भाग ४ में गिनाये गये किसी 
राज्यक्षेत्र या भारत राज्वक्षंत्रकों अन्तर्गत, किन्तु उसः 
परिशिष्टमे अनिर्दिष्ट किसी राज्य-क्षेत्रे। निर्देश भी 
सम्मिलित समझे जायेंगे | 

२४८. राज्योंके सागमे पूर्णतः या अंशतः डाले गये कुछ विशेष 

करों श्रोर शुल्कोंकी शुद्ध आयके वारेमें इस अव्यायके निम्नलिखित 
बन्धानोंके आधीन रहते हुए. “भारतके राजस्थों?मे भारत सरकार द्वारा 
उगाहे या प्राप्त किये गये सारे राजल्व और साव॑जनिक मुद्रायें सम्मिलित हैं ; 
ओर राज्य के राजस्वों मे राज्यक्रा सरकार द्वारा उग़ाहे या प्राप्त किये गये 
सारे राजस्व ओर सावजनिक मुद्रार्ये सम्मिलित है | 

२४६ (१) संघ वूचीमें उल्लिखित स्टाम्प शुल्क और औपध,प्रताघन- 
सामग्रियों पर लगाये अन्तः-शुल्क को लगायेगी तो भारत-सरफार, किन्तु-- 

(क) यदि ऐसे शुल्क प्रथम परिशिष्ठके भाग २ में उस समय 
गिनाये गये राज्यके भीतर लगाये गये हों, तो भारत सरकार 
और 

(ख) दूसरी अवस्थाश्रोंमें, जिन राज्योंके भीतर ऐसे शुल्क लगाये 
गये हों, वे राज्य, शुढ्फों को उगाहेंगे। 

(२) किसी भी अर्थ-विभागीय वर्षमें क्रिसी राज्य के भीतर उस वर्ष 
लगाये जानेवाले किसी ऐसे शुल्ककी आय भारतके राजस्वका अंश 
नहीं बनेगी; वल्कि वह राज्यके काममे लगायी जायेगी। 

२५० (१) निम्नलिखित शुद्कों तथा करोंको भारत-सरकार 
लगाये और उगाहेगी, किन्तु इस घायक्रे खए्ड (२) के वन्धानके अनुसार 
बतायी गयी रीतिसे वे उन राज्योंके काममें लगाये जायेगे, अर्थात्‌: 

(क) खेतीकी भूमिको छोड़कर दूसरे प्रकारकी समत्तिके 
उत्तराधिकार पर लगनेवाले शुल्क; 

(ख) खेतीकी मूमिकों छोड़ दूसरी मूसम्पत्तिपर लगनेवाले शुल्क; 

(४) रेल या विमानसे ढोये गये माल यां यात्रियों पर लगाये गये 
सीमा-शुल्क; मे 

(घ) रेलके टिकट और मालके भाडेपर लगनेवाले कर | 

(२) किसी अर्थविभागीय वर्ष में प्रथम परिशिष्टके भाग रमे उठ उन 
गिनाये गये राज्योंके काममे लगायी जानीवाली आवसे मिलन कितो हे 
शुल्क था करकी शुद्ध आय भारतके राजस्वका अंग न बनेगी, वल्कि परे के 


६७ 


राज्योके सागमें पड़ेगी, जिनके मीतर उस वर्ष वह शुल्क या कर लगाया गया 
हो, और वह आय विधानक्रे द्वारा पाज्मिट्के निश्चित किये हुए वितरणके 
का रिद्धान्तोंके अनुसार वाँयी जायेगी। 
कम और सब २५१, (१) ऋषि-आयके अ्रतिरिक्त अन्य किसी आयपर भारत- 
एवं राम्योंके बीच रेकार कर लगायेगी और उगाहेगी, तथा इस अव्यायके खश्ड (२) में बन्धानकी 
वितरित कर गयी रीतिके अनुसार उन्हें संघ भोर राज्योंके बीच वाँटेगी । 


(२) किसी भी अथविभागीय वर्धमे प्रथम परिशिष्डके भाग २ में उस 
समय गिनाये गये राज्योंके काममे लगायी आयके, अथवा संघके लाभोके 
संवन्धमें दिये जानेवाले करों के अतिरिक्त, किसी करकी शुद्ध आयका 
नियत किया हुआ प्रतिशतभाग भारतके राजस्वोंका अंग नहीं मानाजायेगा, 
वल्कि उन राज्योंके भागमें डाला जायेगा, जिनके सीतर वह कर उस वर्ष 
लगाया जानेवाला हो, और वह उन राज्योंमें विद्दित रीति और विदवित समयसे 
वितरित किया जायेगा | 

(३) इस धाराके खण्ड (२) के प्रयोजनके लिए, प्रत्येक अर्थविभागीय 
बर्षमें संघके देय वेतनके सम्बन्धमें चुकाये जानेवाले करोंकी शुद्ध आयके 
अतिरिक्त, आय-करोंकी शुद्ध आयका विहित क्रिया हुआ प्रतिशतभाग प्रयम 
परिशिष्ठके भाग २ में उठ समय गिनाये गये राज्योंसे आयी हुईं आय 
समभा जायेगा | 

(४) इस धारामें-- 

(क) “आय-ब २” में वह रक्रम सम्मिलित है, जिसे भारत-सरकारने 
इस संविधानकी धारा २६६के वन्धानके खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी आय- 
करकी जगहपर लगाया हो, किन्तु उसमें सस्थान-कर सम्मिलित नहीं है, 

(ख) “बिहित” का अर्थ है--. ग्र 

(7) जवतककि अथथ-क्मीशनका संगठन न हो चुके, तबतक राष्ट्रपति 
के आदेश द्वारा विहेत, और-- 

(77) अर्थ-कमीशन (अर्थ समितक) के सगठित हो जानेपर उसकी 
सिफारिश पर विचार करनेके उपरान्त, राष्ट्रपतिके आ्रदेश 
द्वास विहित, 

(ग) “उधके देय वेतन”से भारतके राजस्वोंसे चुकाये जानेवाले थे 
सारे देय वेतन और पेशन सम्मिद्धित हैं, जिनके सम्बन्धमें 
थआाय-कर लगाना है। 

सबके प्रयोजनोके २२१२. इस संविधानकी घारा २५० और २५६१में किसी वैसी बातके 

नए उद्ध शुक्तों दोते हुए भी, पालमिट इन धाराश्रोंमें निर्दिष्ड क्रिसी भी शुल्क या करके ऊपर 

९ ड ऊपर फ्िसी भी समय संघके प्रयोजनके लिए श्रतिरिक्त-तरर लगाकर बुद्धि कर 

पनिए्कि कर हे सकेगी और ऐसे किसी अतिरिक्त करकी कुल आय भारतके राजस्व 
१ 


हट 


सब दारा लगाये 
ओर उग।है गये ऐसे 
कर जो संघ तथा 
राज्योंके गैच वाट 
जाने वाले हों 


जूट (पाट) या पा२- 
की वनी वस्तुओंके 
शुल्कका वितरण 


कुछ राज्योंकां सबसे 
सद्दायता-दान 


ता 


अग बनेगी | 

२५३. (१) संघ नमकपर कोई शुल्क नहीं लगायेगा | 

(२) औपघ और प्रसाधन-साप्रम्रियों पर “संध-सूची” में उब्लिखित 
अन्तःशुल्कों के अति।रक्त संधके अन्य सभी अन्तःशुल्क, भारव-सरकार द्वारा 
लगाये ओर उगाहे नायेंगे; किन्तु यदि पाज्ञमिट विधान द्वारा वैसा वन्धान 
करे, तो शुल्क लगानेवाला विधान जिन'राज्योपर लागू द्वोता, उन्हींको मारतके 
राजस्पोंमे उस शुल्ककी शुद्ध आयकी पूरी ग्रथवा' आंशक रक्रम दी जायेगी, 
ओर वह रकम विधानद्वारा निश्चित किये गये वितरण-सिद्धान्तोंके अनुसार 
वॉटी जायेगी | 

२५४. इस सविधानकी धारा २५३ में किसी वैसी बातके होते हुए 
भी, जूठ (पाठ) या जूटसे वनी वस्तुओंके निर्यात-शुल्फके प्रत्येक बर्षकी शुद्ध 
आयका पार्लमेंटके विधानद्वारा निश्चित किया गया अनुपात अंग न बनेगा, 
वढ्कि वह जूट उत्पादन करनेवाले राज्योंके मागमें विधान द्वारा निश्चित 
किये गये वितरण-सिद्धान्तोंक अनुसार डाला जायेगा; 

किन्तु साथ ही, जब तक पालामेंट इस प्रकारका कोई निश्चय न कर 
दे, तव तक उन राज्योंके मागमें प्रत्येक वषमें लगाये जाने वाले शुल्क्रकी 
शुद्ध ऋयफा उतना अ्रंश उन अनुपातोंसे डाला जायेगा, जो इस संविधानके 
आरंभ दोनेके पूवच्रण तक भारत-सरकार-व्यवस्था, १६३५ के अजछुसार 
निकाले गये किसी आदेश द्वारा निश्चित किये जा चुके हो । 

२५५४. पालमिटके विधानद्वारा वन्‍्धानकी गयी रकस भारतके 
राजस्वोंमसे उन राज्योंके राजस्वोंकों सशप्रता-दानके झूपमे मिल्लेगी, जिन 
राज्योके वारेमे पार्लामेटको निश्चय हो, कि उन्हें सद्दायताकी आवश्यञता 
है, भर भिन्न मिन्न राज्योंके लिए भिन्न-मिन्न रकमे निश्चितकों जा सकेगी 

दि.न्ठु साथ ही, प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये 
किसी राज्यके राजस्वोंके लिए सद्दावता-दानके रूपमें भारतके राजस्वॉमें से 
वैसी पूजी और वार वार दी जाने वाली रकम दी जायेगी, जोकि उस 
राज्यकी उन विकास-योजनाओंके व्यय-भारको उठानेसे आवश्यक हा, या 
जो उस राज्यके मीतरकी परिंगणित आदिवासियोंके कस्याणकी अ्रभिदृद्धिके 
लिए या उस राज्यके भीतरक्के परिगणित क्षेतोंके शासन-अबन्धके तल्को उस 
राज्यके शेष क्षेत्रेके शासन-प्रवन्धके तल तक ऊँचा उठनेके लिए. आवश्यक 
हो, और उस राज्यने जिन्हें भारत-सरकारकी पूवस्वीकृतिसे आरभ किया हो; 

किन्तु साय ही, यद भी आवश्यक है कि शआसाम राज्यक्षे राजस्वमें 
सहायता-दानके रूपमें भारतके राजस्वोमेसे वैसी पुूंनी और बाखार दी 
जानेवाली (आवत क) रकम दी जायेगी, 
(क) छठे परिशिष्टके पैरा १६ के अन्तमें जुड़ी हुईं सारणीके 


व्यवसाय, व्यापार, 


हि ध्द्‌ 


भाग १ में गिनाये गये आदिवासी क्षेत्रोके शासन-प्रउन्धके 

वारेमें इस सविधानरे आरम होनेके पूव क्षणसे पहिलेके तीन 

वर्षके राजस्वोंसे अधिक व्यय के औसतके वरावर हों; और 

(ख) उक्त क्षेत्रोंके शासन-प्रवन्धके तलकों उस राज्यके बाकी 

कषेत्रोके शासन-प्रबन्बके तल तक ऊँचा उठानेके लिए, उस 

राज्य द्वारा भारत सरहारकी पूर्व स्वीकृतिसे आरंभकी गयी 
योजनाओ्रोंके ख्॑के बराबर हों | 

२५६. (१) इस सविधानकी धारा २३७ में किसी वैसी वातके होते 


पेशों तथा नौकरियों हुए भी, इस धाराके खण्ड (२) ओर (३)के वन्धानोके आधीन रहते हुए, 


पर कर 


अपवाह 


राज्यकी व्यवस्थापिकाको राज्यके हिंत अथवा उसके श्रन्तगंत म्थुनिस्पेलिटी, 

जिला-बोड, स्थानीय वोर्ड ( पर्षद्‌ ) अथवा अन्य स्थानीय राज्य-सत्ताके द्वितके 

लिए, व्यवसाय, व्यापार, पेशों तथा नौकारेयोपर कर लगानेके संवधमें 
हि विधान वनानेका अधिकार होगा। 

(२) किसी एक व्यक्तिके व्यवसाय, व्यापार, पेशों तथा नौकरियोंपर 
उस राज्य अथवा उसके अन्तर्गत किसी भ्युनिस्पेलियी, जिला-पपद्‌ ( जिला 
बोर्ड ), स्थानीय पर्पदू , अथवा अन्य स्थानीय राज्य-सत्ताको 
दिये जाने वाले करोक्ी सारी र्म प्रतिवर्ष दो सौ पचास रुपयेसे अधिक 
न होगी; 

जिन्तु साथ ही, यदि इस संविधानके आरभ होनेके पूर्वज्षण तक अथ्थ- 
विभागीय वरषमें किसी राज्य अथवा किसी म्यूनिस्पेलिटी, वोड ( प्रषंद्‌ ), अथवा 
राज्य-सत्तामें, व्यवसाय, व्यापार, पेशों और नौकरियों पर ऐसा कर 
लागू रहा द्वो, जिसकी मात्रा या अधिकतम मात्रा दो सौ पचास रुपयेसे 
अधिक थी, तो ऐसा कर उस समय तक लागू रहेगा, जवतक कि पार्लामेट 
विधानद्वारा उसके प्रतिकूल वन्धान न करे और पार्लामेट द्वारा बनाया 
ऐसा कोई विधान सामान्यतः अथवा ऊिन्‍्हीं निर्दिष्ट राज्यों, स्यूनिस्पेलिटियों 
( नगर-सम्रितियों ), वो्ों ( पर्पदो ) अथवा राज्यसत्ताओंके वारेमें बनाया 
जा सकेगा | 

(३) व्यवसाय, व्यापार, पेशों और नौकरियोपर लगनेवाले 
करते सम्बन्धमे उक्त प्रकारके विधानोंको बनानेके राज्यकी व्यवस्थापिकाके 
अधिकारमें यह अर्थ नही लगाया जा सकेगा कि पा्लमेंटका व्यवसाय, 
व्यापार, पेशों और नौकरियोंसे श्रजित श्रथवा उत्पादित आय पर कर 
लगानेके लिए विधान वनानेका अधिकार सीमित किया गया है | 

२५७. जो कर, शुल्क, उपकर अथवा फीस (उपशुल्क) इस 
संविधानके आरम्भ दवोनेके पूर्ण ज्षणतक किसी राज्यकी सरकार द्वारा अथवा 
किसी स्यूनित्िपेलिटी (नगरसमिति) या अ्रन्य स्थानीय राज्यसत्ता या राज्य- 
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प्रथम परिशणिष्यके 
भाग ३ में गिनाये 
गये राज्योंके साथ 
करी और शुल्फोंको 
लगाने, उगाहने और 
वितरण करनेके वारे- 
में समझौता 


शुद्ध आय आउिका 
दिसाव लगाना 


संध्या द्वारा उसूँ राज्यनगर, जिला (विपय) अथवा अन्य स्थानीय ज्षेत्रके 
प्रयोजनके लिये, बेंधानिक तौरसे लगाये जाते हों, वे कर, शुल्क, उपकर 
या उपशुल्क “संघ-पूची” में उल्निखित होनेपर भी लगाये जा सकेंगे, और 
उन्हीं प्रयोजनोंके लिए तब्रतक उपयोगमें लाये जा सकेंगे, जव॒तक कि 
पालमिंट इसके प्रतिकूल वन्धान न करे | 

२५८, (१) इस अध्यायमें किसी वातके होते हुए भी, पर इस 
धाराके खण्ड (२) के वन्धानोंके आधीन रहते हुए,, प्रथम परिशश्टके भाग ३ 
में उस समय गिनाये गये किसी राज्यसे उस राज्यके भीतर भारत-सरकार 
द्वारा लगाये जानेवाले किसीकर अथवा शुल्कके लगाने तथा उगादनेके 
वारेमे और उसकी आयके वितरण करनेके वारेमें; इस अध्यायके वन्धानोंसे 
भिन्न समझौता भी संघ कर सकेगा, ओर जब इस प्रकार समझौता हो 
चुके, तो इस अध्यायके वन्यान ऐसे राज्यके संवधमे ऐसे समझोतेकी श्तोंके 
आधीन रदते हुएद्दी प्रभावकारी होंगे। 

(२) इस घाराके खंड (१) के अनुसार किया गया समभोता इस 
संविधानके आरम्भ होनेसे १० व्षसे अधिक अ्रवधिके लिए कार्यकारी न 
होगा 
डिन्तु शर्त यह है कि, राष्ट्रपति इसके आरम्भ होनेसे पाँच व वीतने- 
के वाद किसीभी समय किसी ऐसे समभोतेकों समाप्त कर सकेगा या बदल 
सकेगा, यदि अर्थ-क्मीशन (श्रथ-समितक) के विवरणके ऊपर विचार करनेके 
अनंतर उसे आवश्यक समभता हो | 

२४६, (१) इस अध्यायके पहिले आये वन्धानोंमे 'झुद आय” 
से किसी कर और शुल्कसे आनेवाली वह आय अमिप्रेत है, जो उसके 
उगाहनेका खर्च निकालनेके वाद बचे, और उन वन्धानोंके प्रयोजनके लिए 
किसी क्षेत्रके भीतर श्रथवा उसके नाममे लगाये जानेवाले किसी-कर या शुच्क 
या किसी कर या शुल्कके किसी भागसे आनेवाली झुद्ू आर्य भारतके गहा- 
यव्यय-निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित तथा प्रमाणित की जायेगी, केवल जिसका 
ही प्रमाण-पत्र श्रन्विम होगा। 

(२) पूर्वोक्त प्रकारसे एवं इस अध्यायके अन्य किसी स्पष्ट वन्धानके 
आधीन रहते हुए, ऐसी अवस्थामें जबकि इस संविधानके इस भागे 
अनुसार किसी शुल्क या करसे आयी हुई आयकी किसी राज्यके भागमे डालना 
हो. क्सि रीतिसे आयका हिसाव लगाना होगा ओर कितने समयके लिए 
और कब्से तथा किस रीतिसे कोई भुगतान करना होगा, इन विपोंके बारेमें 
और एक अर्थविभागीय वर्षमे दूसरे अथविभागीय वपके साथ मेल वैठानेके 
बारेमे तथा किसी अन्य आलनुर्पांगिक या सहायक विषयोंके वारेमें वन्‍्वान 
बनानेका अधिकार पालमिट द्वारा बनाये गये विधान या राष्ट्रपति द्वारा निबाले 


अब कमीशन(अर्थ- 
समितऊ) 


अर्थ-रुमीशन (उथे- 
समितक) फी सिफा- 
रिशिं 


भारतके राजस्वोंमें- 
से निकाल कर किया 
जाननेवाला व्यय 


एएताजाग] 
दुण्रु 


गये आदेशऊो दोगा | 

२६०, (१) इस सविधानके आरम्स होनेके पोंच वर्ष बीत जानेपर, 
आ्नौर उसके वाद प्रत्येक पॉच-पाँच वर्षके बाद अ्रथवा जब-जब राष्ट्रपति 
आवश्यक सममे, तव-तव॑ वह आदेश निकालकर एक श्रर्थ-कमीशन 
संगठित करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे, जोकि सभी 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे । 

(२) पार्लामेट विधानद्वारा कमीशनके सदस्योकी नियुक्तिके लिए, 
आवश्यक योग्यताओं और उनके चुने जाने#ी रीतियों का निर्धारण करेगी | 

(३) कमीशनवा यहद्द कर्चव्य होगा कि वह राष्ट्रपतिके पास निम्नलिखित 
विपयोके ऊपर अपनी सिफारिश करे-- 

(क) इस अव्यायके अनुसार संघ तथा राज्योके बीच बाँटने या 

बेड सकनेवाले करोकी शुद्ध आयोका वितरण और ऐसी आयो- 
मेंसे राज्योके बीच उनके क्रमानुसार भागोक़ो नियत करना ; 

(ख) भारतके राजस्वोमेसे राज्योंको सह्दायता-दानके नियामक 
सिद्धान्त ; 

(ग) प्रथम परिशष्टक्े भाग ३ से उस समय गिनाये गये किसी 
राज्यमें भारत-सरकार द्वारा लगाये जानेवाले किसी कर या 
शुल्कको लगाने, उगाइने तथा वितरित करनेके बारेमें सघ 
तथा उस राज्यके वीच किये गये समभौतेफी शत्तोंकों मानते 
रहना या उसमें फेर-बदल करना, ओर 

(बे) अ्रथ-कोपकी स्थिति हढ वनाये रखनेका हित ध्यानमे रखते 
हुए राष्ट्रपति द्वारा कमीशन को निर्देश किया गया कोई दूसरा 
विषय। 

(४) कर्माशन अपनी कारय-प्रणाली स्वयं निश्चित करेगा और अ्रपने 
कर्तव्यका पालन करनेके लिए उसे वे झधिकार प्राप्त होगे जो पार्लामेट 
विधानद्वारा उसे प्रदान करती रहेगी। | 

२६१ राष्ट्रपति इस अध्यायके पहिलेवाले वन्धानोके अनुसार, अंथे- 
कमीशन की प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गयी कार्यवाही की व्याख्या- 
रुपेण किये गये विवरणके साथ पार्लामेंटके समक्ष रखवायेगा | 


विविध आर्थिक वन्धान 


२६२. सघ या राज्य किसी भी सार्वजनिक ग ०] कल 
सहायता-दान दे सकेगा, भल्ते ही वह प्रयोजन ऐसा न दो, जिसके ढर्-दीलामिट .' 


या उस राज्यकी व्यवस्थापिका, जैसी कि स्थिति हो, विधान वन सकती हो |. 
प्र -) 


0 ४५ ४... 
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सावंजनिक मुद्राके 
संरक्षयके दवरेमे 
बन्धान 


कुछ सावजनिक 
सपत्तिके ऊपर कर 
तगानेसे मुक्त 


विजली-+से मुक्ति 


२६३ (१) राष्ट्रपति तथा राज्यका राज्यपति ऐसे नियम बना सकेंगे, 


जिनसे कि यद्द सुनिश्चित दो, जाय, कि भारत अथवा राज्यके, जैसी भी स्थिति 
हो,राजस्वोके लेंखेमें प्राप्त किये गये मुद्राओंको, नियभोमें उल्लिखित अ्रपवादों 
को छोड़कर, यदि कोई हो, भारत अथवा उस राज्यके सार्वजनिक लेखामे 
पटाया जायेगा, और इस प्रकार बनाये गये नियम विहित वर सकेंगे अथवा 
यह 'विहित करनेता अधिकार किसीको सौंप सकेगे, कि उक्त लेखामें मुद्राओं की 
भुगतानके वारेसे, इसमे से उन्हें निकालनेके वारेमें, वददों रखी गयी मुद्रा श्रोके 
संरक्षणके वारेगें, तथा पूर्वोक्त वातोमे सम्बद्ध या सहायक किसी दूसरे विषयके 
बारेमे, कार्यप्रणाली किस प्रकार दोगी । 

(२) इस धारामें किसी वैसी वातके होते हुए भी, पार्लामेट विधानके 
द्वा भारतके राजस्वाप्ति शर्त मुद्राओंके संरक्षण, भारतके सार्वजनिक ले" में 
उनकी भुगतान और ऐसे लेखेमेंसे मुद्रा शके निकालनेके बारेमें नियमन कर 
सकेगी, ओर किसी राज्य की व्यवस्थायिक्रा विधानद्वारा उस राज्यके राजस्वोकरे 
मदमें प्राध्ष सारी मुद्राओके संरक्षण, उस राज्यक़े सावंजनिक लेखेसे उनकी 
भुगतान औ्लोर ऐसे लेखे मेसे मुद्राओ्के निकालनेके वारेमे नियमत कर सकेगी, 
ओर इस धाराके अनुसार बनाये हुए नियम ऐमे विधानके वन्धानोंके आधीन 
रहते हुए प्रभावकारी होगे। 

२६४ संघकी सम्पत्ति, जब तक कि पाल्ञमिंद विधान द्वारा दूसरी 
तरहका बन्धान न करे, किसीभी राज्य अथवा राज्यके अन्तगत किसी राज्य-सत्ता 
द्वारा लगाये गये समस्त करोमे मुक्त होगी, किन्तु साथ द्वी जबतक पार्लमिट 
विधान द्वार कोई दूसरी तरहका वन्धान न करे, तवतक संघकी वह सम्पत्ति 
इस संविधानके आरंभ द्वोनेके पूर्ण तक इस प्रकारके किती करको देने 
के लिए वाध्य रटी हों या समझी जानी रही हो, वद्र उस करको देनेके लिए 
वाध्य रहेगी या वाब्य समझी जायेगा, जबतक कि वह्द कर लागू है। 

२६४. पार्लामेंटके विधानद्वारा अन्यया वन्धान न किये जानेपर किसी 
राज्यका कोई विधान ऐसी विजलीकी खपत या बिक्री पर, चाहे विजली सरकार 
द्वारा उत्पादित की गयी द्वो या किसी दूसरे व्यक्ति द्वात, नतो कर लगा सकेगा 
आओऔर न कर लगानेकेः लिए क्सीक्रो अधिकार दे सकेगा जो, विजलीकि-- 

(क) भारत-सरकारकी खपतमे आती है, या भारत-सरकारकी 
खपतके लिए उसके द्वाथ वेंची जाती है, अथवा 

(ख) किसी सघ रेलवेके निर्माण, रक्षण अथवा सचालनमें सरकार 
द्वारा या उस रेलवेदाा संचालन करने वाजी क्रिसी रेलवे 
कम्पनी द्वारा उपयोगमें लायी जाती है, अथवा उक्त सरकार 
था ऐसे किसी रेलवे कम्पनीके दाथ किसी संघ रेलवेके निर्माण, 
रक्तण अथवा संचालनमे खपतके लिए वेची जाती है, 


कह 


राज्यकी सरकार 
सयकरसे मुक्त 


अशनगफ बन, 


कुछ विशेष ब्ययों 
तया पेंशनोके; सम्व- 
न्धमें लेसा-भमिलान 
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ओर विजलीकी विक्रीपर कर लगानेवाला अथवा दूसरेको कर लगाने 


का अधिकार देनेवाला कोई ऐसा विधान इस बातके लिए भी पूरा प्रबन्ध 
करेगा, कि भारत सरकारकी खपतके लिए भारत-सरकारके हाथ अथवा किसी 
सघ-रेलवेके निर्माण, रक्षण या सचालनोमे उपयोगके लिए, उक्त प्रकार की 


किसी रेलवे कम्पनीके हाथ बेची जानेवाली विजलीका मूल्य वही होगा, जो 
भारी परिसाणमे विजलीकी खपत करनेवालोसे लिये जानेवाले मूल्यमेंसे कर 
की रकम घटा कर निकले | 

२६६. आगे किये जाने वाले वन्धानोके श्राधीन र.ते हुए, भारत- 
राज्य क्षेत्रके श्रन्तगंत अवस्थित भूमियों या मकानों अथवा वहाँ वढायी हुईं, 
पैदा की हुई या प्रात्षकी हुई किसी आयके विपयमें सघ-ऋर देनेका दायित्व 
क्रिसी राज्यकी सरकार पर न होगा + 

किन्तु साथ दी, । 

(क) जहाँ किसी राज्यकी सरकारहारा स्वथ था उसकी ओरसे 
किसी प्रकारका वारिज्य या व्यापार किया जाता हो, वहाँ इस 
धाराकी किसी बातसे उतके वारिज्य या व्यागर अथवा उससे 
संबद्ध किन्हीं संचालनोंके गरेमे अथवा उसके सम्बन्धसे 
उत्पन्न किसी आय अथवा उसके प्रयोजनोंके लिए. रखी गयी 
किसी सम्पत्तिपर, किसी संघ-करसे अथवा उस करके बदले 
लगायी किसी रक्मसे फ्रिसी राज्यकी सरकारको मुक्त नहीं 

समभा जायेगा, 

(ख) इस अध्याय कोई्भी ऐसी वात नहीं है, जो प्रथम परिशिष्ट 
के भाग ह मे उस समय गरिनाये गये फ़िसी राज्यके नरेंशकों 
मूसि, मकान या आयके बारेमे किसी संघ-करते छूट देनेके 
लिए. समझी जाय | ' ४ 

ध्याय्या--इस धाराके प्रयोजनके लिए, किसी राज्यकी सरकारके 
साधारण करत्योंकी आनुषगिक क्रियाओकों किसी राज्यक्ली सरकारके नियंत्रण 
के आधीन वन या वनकी-उपजकी विक्री, अथवा फ्िसी णज्यके अन्तर्गत जेल 
में उत्मादित किसी वस्तुकी विक्रीको उस राज्यकी सरकारका भ्रथवा उसकी 
ओरसे, चलाया गया वा शज्य छथवा व्यापार नहीं उमा जायेगा | 

२६७ जहाँ इस सविधानके बन्धानोके आधीन किसी न्यायालय या 


कमीशन के व्यय का भार श्रथवा जिस व्यक्तिने इस संविधानके आरमभ होनेसे 


परिशे भारतमें ब्रिटिश सम्राटके अधीन सेवाक्री है, उमे या उसके वारमे दी 
जानेवाली पेशनका भार, भारतके राजस्त्रो पर या प्रथम परिशेष्ट के भाग १ मे 
उस समय गिनाये गये किसी शज्यकरे राजस्वोंपर रहेगा, वो यदि... 


(क) भारतके राजस्थोके ऊपर व्यय का सार पड़नेकी अवस्था 
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भारत सरकार द्वारा 
उधार लिया जाना 


राज्यों द्वारा उधार 
लिया जाना 


में, वह न्यायालय अयवा कमीशन किसी राज्यक्ी भिन्न- 
भिन्न आवश्यकताओंकी पूत्ति करता हो, अ्रथवा उस 
व्यक्तिने ऐसे राज्य की पूर्णतः या अशतः सेवा की हों, 
अथवा हक 
(ख) इस प्रकार गिनाये गये किसी राज्यके राजस्वॉपर व्ययवा भार 
पड़नेकी अवस्थामें यदि वह न्यायालय अथवा कमीशन 
संघ था इस प्रकार गिनाये गये किसी दूसरे राज्यक्री भिन्न- 
मिन्न आवश्यकताश्रोंकी पूर्ति करता हो, अथवा उस व्यक्तिने 
संघ अथवा दूसरे राज्यकरी पूर्णातः या अंशतः सेवा कौ ही, तो 
जैसीकि स्थिति हो, उस राज्यके राजस्वों अथवा भारत या 
दूसरे राज्यके राजस्वोपर व्यय तथा पेशनके बारेमें उतना 
भार देय होगा, जो समभोतेके अनुसार ते होगा, या 
समभौतेके अभावमें, जो भारतके परमन्यायाधीश द्वारा 
नियुक्त किये गये पंचके निर्णयके अनुसार ते द्ोगा । 


अध्याय २---उधार लेना 

१६८ संघकी कार्यकारिणी शक्ति भारतके राजस्वॉंकी जमानत पर 
उन सीमाओ्रोंके अन्दर उघार लेने तक जा सकती है, जिन्हे पालमिण्ट 
समय-समयपर विधानद्वारा निर्धारित करे, और उन- सीमाओंके भीतर बह 
गारंटी देने तक भी जा सकती है, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार 
निर्धारित किया जाय । 

२६६, (१) इस धाराके बन्धानोके आधीन रहते हुए, प्रथम 
परिशिष्टके भाग १ में उस समय शिनाये गये किसी राज्यकी वाय॑ कारिणी- 
शक्ति उक्त राज्यके राजस्वॉकी जमानत (प्रतिमूति) पर उन सीमाश्रोके 
अन्दर उधार लेने तक जा सकती है, जिन्हें राज्यकी व्यवस्थापिका समय- 
समय पर विघानद्वारा निर्धारित करे, ओर उन सीमाश्रोंके भीतर वह गारंये 
देने तक भी जा सकती है; जिन्हे यदि कोई हों , इस प्रकार निर्धारित 


किया जाय | 5 
कप मारत-सरकार ऐसी शतोंकि साथ, यदि कोई हो, और जिन्हें कि 


२) भ 
बह ही समझती हो, प्रथम परिशिष्टके भाग १ अथवा भाग हे 


मे उस समय गिनाये गये राज्योंकी उधार दे सकती है, अथवा इस प्रकार 
की अभी आयी अन्तिम धाराके अशुसार निर्धारितकी गयी सीमाश्रोंका 
अतिक्रमण न होता हो, तो ऐसे किसी राज्यके लिये गये उधारके वारेम गारटी 
दे सकती है, और ऐसा उधार देनेके लिए अपेक्षित रकमका व्यय-मार भारत 


के राजस्वों पर पड़ेगा । 


वित्तों तथा भट्ट णों, 
अधिकारो तथा दाबि- 
त्वॉपर उत्तराधितार 
घना 


राज पात्र ऋलात्य- 
रात ये जाने, 
करारी लग्ने या 
#वानिक हेनेते 
बंदी ए१ सम्पत्ति 


क्र य कब +अ् जि. 
3२७३ ५) दि 4 


गे /8॥ हि उप: र 


0 


हु १०४ 


(३) प्रथम परिशिष्ट के जाग १ अथवा भाग ३ में उस समय गिनाया 
गया कोई राज्य भारत-सरकार की सदमति के बिता कोई ऐसा ऋण नहीं 
ले सकेगा, जबकि भारत सरकार या उसके पूर्वाधिकारी सरकार द्वारा दिये 
या गारटी किये उस राज्यदे किप्ती क्रूणका कोई अंश तथ्रतक चुकाया न 
जा सका हो | 

इस खण्डके अनुसार उन शत्तोत्ते, यदि कई हों, सहमति दी जा 
सकेगी, जिन्हें भारत सरकार लगाना उचित सम मंती हो । 


अध्याय ३--समत्ति, अनुवन्ध, देय, और वाद 

२७०, इस संविधानदे आरंभ द्वोनेके समयमे, भारत सरकार 
ओऔर प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये प्रत्येक राज्यकी 
सरकार क्रमशः भारत-उपनिवेश-सरकार और उसकी जोड़के राज्यपतियों 
के प्रान्तोंकी सरकार सारी सम्पत्ति, वित्त और देय धनों पर ऐसी लेखा- 
मिवानोके आधीन रहते हुए, उत्तराधिकारी होंगी, जो कि इस सविधानके 
आरुंभ होनेके पद्विले पाकिस्तान-उपनिवेशके या पश्चिमी-बंगाज, पूर्वी 
बगाल, पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी पञावके प्रान्तोंके वननेके कारणकी 
गयी या 7) जानी वाली हो । छ्क 

२७१. अथम परिशिश्टके भाग ३ में उठ समय गिनाये गये राज्योको 
छोटडकर भारतके राज्यन्त्षेत्रमं जो कोई सम्पत्ति वैध स्वाभीके अमात्रभ इस 
सविधानके लागू न होनेक्ी दशाम राजसालरण, तमादी या निःस्यामित्यकी 
प्रक्रियाओ्रों द्वारा सम्राट्रकों प्रात हुई होती, इसके बाद आतेवाले वन्वासके 
आवीन ऋढते हुए, वह सम्पत्ति यदि प्रथय परिशिष्टके भाग १ में उस समय 
गिनाये गये राज्यमे अवस्थित हो, तो वह उस राज्यके प्रयोजनके जिए ऐसे 
राज्यकी सरकार, राज्यके ओर अन्य किसी दूसरी अचस्थामें, भारत-सरफ्रते 
प्रयोजनके लिए, संघके हाथमे निद्वित होगी; ४ 

दिन्‍्तु शर्त यह है कि, यदि कोई सम्पत्ति उस तारीखन्नो जवक्ति बह 
इस प्रशर सम्राट्रकी मिली होती, सारत सरदार अबवा प्रथम परिशिट्के 
भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यक्ी सरकारडे दखन या निय॑चरणमे 
रटी हो, तो जिन प्रयोजनोंके लिए “उस समय उसको उपयं गर्म लाथा और 
रभजात॥ था, वे प्रयोचन यदि संघसे सम्बन्ध रखते रदे हों तो, बट भारा- 
तरकारके प्रयोजनों केलिए सभके द्वथम रहेगी, और यदे वे प्रभ्े हन उक्त 
प्रवार नर्दिप्ट फ्रिसी राज्यसे सम्पन्ध रखते रदे हों, तो ब३ उस राज्यकी 
सरपारफे पय्ोननोंकि छिए, उस सज्यदे हागम रहेगी | 
२७२. (१) संघ झौर प्रपम प्रेशिट्डफ्े भाग ६ में उस समप 


हल 


मेराये बने ्रयेह़ राज्यकी यांदारेणी शत्के उपुछ ब्यव्थापितानी 
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अनुवन्‍्ध 


बाइ (सुझब्मे) 
तथा कारयवादियाँ 


किसी व्यवस्थाके आधीन रहते हुए, जैसी कि स्थिति हो, एंघ अथवा ऐसे 
राज्यक् प्रयोजनक्के लिए अधिकारमें रक्षी गयी किसी सम्पत्तिके सह्यय-दान, 
विक्की, विन्यात या बन्चक किये जा सकेंगे या उक्त प्रयोजनोंके लिए-कऋमशः 
सम्पत्ति खरीदी या इसगत की जा सकेगी, और उनके लिए अशुबन्‍्ध 
किया जा सकेगा | 
(२) संघ अथवा प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गरिनाये 
राज्यके प्रयोजनोके लिए (स्तगतकी हुई सभी सम्पत्ति, पंघ या राज्यक्रे दवाथमें, 
जैसी, कि. स्थिति हो, निदवित रहेगी | 
२७३. (१) संघ या प्रथए परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये 
गये राज्यक्री कार्यकारिणी शक्तिके प्रयोग्से किये गये सभी अनुबंध, राष्ट्रगति 
या उस राज्यक्ले राज्यपतिके द्वारा, जैसी कि स्थिति हो, 'क्रिये गये सममे 
जायेंगे, और उस शक्तिक्रे प्रयोगमें किये गये सी अनुवन्य और सम्त्तिके 
लिये रक्ा-बचन राष्ट्रति या गज्यप्रतिमे नाममे ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी 
रॉतिके अनु/र लिखे जायेंगे, जिन्हें वह जिस प्रफारते हिदायत करे या करने 
का अ्रधिकार दे | गा 
(२) न तो राष्ट्रपति और न तो राज्यका राज्यपति दी, इस संविधानके 
प्रयोजनो & लिए अथवा भारत-सरकार इसके पहिले लागू रहनेंवाली किसी 
व्यवस्थाऊे प्रयोजनोंके लिए. किये गये फरिसी अनुबंध या रक्ता-वचनके वारेमें 
वैयदितक रूपसे उत्तरदायी होगा, और न वह व्यवेत ही इनके बारे में वेयक्तिक 
रूपसे उत्तरदायी होगा, जिसने राष्ट्रपति या राज्यप्रतिभेसे क्रिसीडी श्रोरते 
ऐसा श्रनुबन्ध या रक्षावचन दिया वा लिखा है| 
२७६. (१) भारत सरकाए स्वयं मुकदमा कर सकेगी या वह भारत- 
सरकाएके नामते किय्रे गये मुकदमे से लाथी झा सकेगी और प्रथम 
प्रिशिष्टके साग ६ में उस समय गिनाये गये राज्यकी सरकार वाद 
(मुकदमा) कर सकेगी या उऊ राज्यके नाम से किये गये मुकदमे में लायी 
जा सकेगी; और इस संविधान दवात दिये अधिदारोंके वतपर पाहमिड 
अथवा ऐसे राज्य की व्यवध्यापिरा जो व्यवस्था बनायेंगी, उत्के वन्धानोंक्रे 
शाधीन रहते हुए, वह अपने भाएत सरकार था राज्यकी सरकार अपने अपने 
कार्येक्ति सम्बन्धमें वैसी परिस्थितियों मे उसी वक्त (कदमा) बाद डाल सकेगी या 
बादमें लायी डा सकेगी, जिध प्रक्रार कि भारत-उपनिवेश तथा उसके नामसे 
जुड़े हुए मुकदमे कर सकते या मुकदमेंते लाये जा सकते, यदि इस 
सविधानको व्यवस्थाका रुप न दिया गया होता। 
(२) यदि दस छविधष्यनके आरंभ टनेक्ी तारोख पर -- 
(क) कोई ऐसी वैधानिक का्यवाण्या ज्रिचाराघीन हो, जिनमें 
एक पक्ष भारत उपनिवेश हो, तो उन क्रार्यवादियोर् उक्त 
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उपनिवेशके स्थानपर भार-सरकार कार्यापन्न की गयी 
समभी जायेगी, ओर 
(ख) कोई ऐसी वैधानिक का्यवादियों विचाराधीन हों, जिनमें 
> एक पक्ष कोई प्रान्त हो, तो उन कार्टवाशियोंमें उक्त प्राग्तके 
स्थानपर उसकी जगह आवा राज्य कार्याउ्न क्रिया गया 


सप्रका जायेगा। 
- सांग ११ 
ह संकटकालीन बन्धान 
सम्ूटफालॉन उब« 
घोष्या हर २७४, (१) यदि राष्ट्रतिकों इस वातका विश्वास हो जाय, कि 


ऐसा गभीर संकटकाल् उपरेवत हो गया है, जिसमे कि भारतकी उ्रक्षा, 
चाहे युद्ध या घरेलू रक्तगतके कारण, खतरेमें पड़ गयी है, तो वह उद्घोषणा 
निका न कर वैसा घोषित कर सकेगा। 

(२) इस धाराऊे खण्ड (१) के अनुमार निकाली गयी उद््‌ध.षणा 
( जिसे इस सविधानभे “संकटकान्ीन उद्घोपणा” के नाभसे पुकारा 
गया है )-- 

(क) उत्तरकातीन उद्धषणा द्वारा निरस्त की जा सकेगी, 

(ख) पार्जा मटके प्रत्येक भवनके समक्ष रखी जायेगी; 

(ग) छ मासकी अवधि बीतने पर, वेकाम हो जायेगी, यदि इस 
अवरधिके वीतनेके पहिले पार्शार्मेटके दोगों मवनोंने प्रस्ताव 
द्वारा उसपर अपनी स्वीकृति न दे दी हो । 

(३) उकटठकालीन उदघ पणा, जो यह घोषित करती है कि भारतकी 
सुरक्षा युद्ध या घरेलू रक्तपातके वारण खतरेमें पड़ गयी है, युद्ध या घरेलू 
रक्तपातके वस्‍्तुतः घटित होनेसे पहिले भी की जा सकेगी, यदि राष्ट्रपतिको 
यरः विश्वास हो ञया दो कि उक्त कारएोमे सैकठ आसन है। 

सकट्कालीन घोषणा २७६ जवंकि सक्टकालीन उद्घोपणा लागू हो तब इस 
संविधानमे किसी अ्रन्य वातके होते हुए भी, 

(3) सघकी कार्यक्रारिणी-शक्ति किसी राज्यको इस बिपयमें 
हिंदायत देने तक है, कि उत्की कार्यकारिणी-शक्तिकरा प्रयोग 
किस रीौतिसे क्षिया जाय, 

(ख) किसी विषयमे पालमिटके विधान बनानेके अधिकारमें वैसे 
विधानोके वनानेक्रा अधिकार भी सम्मिलित होगा, जिसके 
अनुसार उस विषयमें मारत-सरकार अयवा भारत-परकारके 


श्ण्८ 


जिस श्वध्यि 
सफटकालीन  उद- 
घोषणायी लागूढो, 
उसमें राजस्व-वित- 
रण-स लनन्‍्धी वन्धानों- 
का प्रयोग 


प्रथम परिशिष्य्के 

भाग १ वाजे राज्यों 
में सविधानी भासन- 
तत्रके फेजहों जाने- 
की जवरयाके लिए 
दन्धान 


अधिकारियों और सत्ताधिकारियोंको अधिकार प्रदान किये 
जायें ओर उन्हें कत्तेब्य सौंपे जायें, अथवा अधिकार प्रदान 
करने या कत्तव्य सौंपनेका अधिकार दिया जाय | 

२७७, संकटकालीन उद्घोषणाके लागू होनेके समयमें, राष् पति 
अपने आदेश द्वारा हिदायतकर सकेगा, कि उस अवधिके लिए, जो कि उक्त 
उद्घोपणाके वेकाम द्ोने वाले अ्रथविभागीय वर्षसे किसी अवस्थामें भी आगे 
नहीं जायेगी, इस संविधानकी घाथ २४६ से २५६ के सारे श्रथवा एक भी 
वन्धान ऐसे अ्रपवादों या रूपान्वरोक़े साथ कार्यकारी होगे, जिन्हें कि राष्ट्रपति 
उचित समभता हो , ' 

२७८. (१) इस संविधानकी धारा श्मम्के अछुसार किसी राज्यके 
राज्यपतिकी निकाली हुई उद्घोषणाकों पाकर यदि राष्र्रपतिकों विश्वास हो 
जाय, कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसमें उक्त राज्यक्ा शासनत्ेत्र 
उस संविधानके वन्धानोंके अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति 
उद्घोपया दवारा-- 

(क) उस राज्यक्री सरकारके सारे अथवा एक भी इृत्यकों तथा उस 
राज्यकी सरकारके हाथमें निहित अथवा उस राज्यकी 
व्यवस्थापिकासे मिन्‍न किसी राज्य रांस्था या राज्यस्तत्त।धारीके 
हाथमें निहित अथवा उनके द्वारा प्रयोगम आनेवाली सारी या 
किसी शक्ति को स्वयं धारण कर सरेगा, 

(ख) वह यद् घोषित बर सकेगा कि उक्त राज्यकी व्यवस्थापिय के 
अधिकारोको केवल पालमिट प्रयोग कर सकेगी , 

ओर ऐसी किसी उद्घोषणामें ऐसे आवुषंगिक और परिणाम्रभूत 
बन्‍्वान भी किये जा सकेंगे, जिन्हें उक्त उद्घोषणाके उद्देश्योंको कार्यरूप 
देनेके लिए राष्ट्रति आवश्यक्र या वाहुनीय समके, इनमें वे वंधान 
भी सम्मिलित होगे, जो उक्त राज्यकी किसी राज्य-संस्था या सत्ता से 
संबंधित इस संविधानके बन्वानोक्रे क्रियान्वित होने को रोक रबनेके लिए 

बनाये जाँय ; 
किन्तु साथ ही, इस खंडमे कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो राष्ट्राति 
को ऐसा श्रधिकार दे, कि वह किसी उच्चन्यायाज्यके दाथम निहित या उसके 
द्वारा प्रयोग किये जानेवाले किसी आधिकारकों अपने द्वाथमें लेले, श्रथत्र 
उच्चन्यायालयसम्वन्धी इस संविधानके किसी वनन्‍्धानकों क्रियान्वित होनेसे 
पूर्णतः या अंशतः लटकाये रखे | स्फिश 

(२) ऐसी कोई उद्घोषणा उत्तरवते | उद्घोपणा द्वारा निरस्त या 


परिवर्तित की जा सकेगी । ;ल्‍ 
(३) इस घाराके अनुसार का गयी उद्धोतगणा-- 


सकलकफाट के वी-च- 
में धारा ११ के 
वन्धानों झा रवगन 
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(क) पाह्मिंठके प्रत्येक मवनके समक्ष रखी जाएगी, 

(ख) यदि पहिलेवाली उद्घोषणाकों निरस्त करनेवाली दूसरी 
उद्वोपणा नहीं की गयी है, तो वह छ मद्दीनेकी समात्तिपर 
स्वयं वेकाम हो जायेगी ः 

किन्तु साथ दी, जब ऐंती उद्घोपणाके प्रवचंनको जागे रखनेका 
समर्थक प्रस्ताव यदि पाश्ञरमिंटके दोनों भवनोंसे पासकर दिया जाय, तों वह 
उद्घोषणा यदि निरस्त न हो गयी हो, तो उस तारीखसे आगे वारद मासकी 
अवधि तक कार्यकारी रह सकेगी, लेकिन उसके न होने पर वह इस खण्डके 
अनुधार वेकाम समझी जाती, किन्तु ऐसी कोई भी उद्धोषणा किसी भी 
अवस्थामे तीन वर्षसते अधिकके लिए लागू नदी की जा सकेगी । 

(४) जब इस घाराके खण्ड (१) के अनुसार की हुई उद्घपणा दाध 
यद घोषित किया जाये, कि उस राज्यकी व्यवस्थापिकाके अधिकारेका 
प्रयोग केवल पार्लामेठ कर सकेगी, तो 

(क).पालमिंटकों अधिकार होगा कि वह ऐसा विधान बनाये, जिससे 
भारत-सरकार अथवा भारत-सरकारके श्रधिकारियों अ्रथवा 
सत्ताघारियोंको अधिकार दिये जॉय और कर्तव्य सौंपे जॉय 
अथवा अधिकार देने और कर्तव्य सौंपनेके लिए उन्हें 
अधिकारी वनाया जाय; है 

(ख) राष्ट्रतिको अधिकार होगा, कि वह पाला मेंटके दोनों भवनोंकि 
अधिवेशनके समयको छोड़कर, इस संविधानकी घारा १०२ 
के अनुसार समयादेश जारी करे | 

(५) पार्लामेंट द्वारा वनाया गया कोई ऐसा विधान, जिसे वनानेकी 
क्षमता पालमिंटको न होती, यदि इस धाराके अनुसार उद्घोषणा न की गयी 
होती, उस उद्घोषणाके बेकाम होनेके पश्चात्‌ एक वर्षकी अबधि समाप्त 
होने पर उन वातोंको छोड़कर उक्त अक्षमताकी मात्रार्में कार्यकारी नहीं रह 
जायेगा, जो उस अवधिके समाप्त दोनेके पहिले वनाथी गयी थीं, अथवा जिसे 
कार्यूरूप नहीं दिया जरा सका था, किन्‍्ठ यद्द वात उस अ्रवस्थामें लागू नहीं 
होगी, जवके इस प्रकार वेकाम होनेवाले वन्धानोंके पहले ही उस राज्यकी 
व्यवध्यापिकाकी व्यवस्था निरस्त या परिवर्तित करके या बिना परिवत्तन, 
करके पुनः व्यवस्थित हो चुकी दो । 

२७६, जवृतक “सकटकालौन उद्वोपणा” जाते दी, तबु तक 
निर्दिष्ट राज्यके इस संविधानके भाग ३ की धारा १३ की किसी बानसे 
उक्त भागमेंके किसी ऐमे विधान बनाने अथवा कार्यक्रारिणी कार्रवाहीकी 
परनेके अधिकार पर वाघा न आयेगी, जिसे बनाने या करनेके लिए, 
दूसरी प्रकारसे वह राज्य सक्तम हो | 


२१० 


कस के २८०. जब “संकटकालीन उद्घं.पणा” लागू हो, तब राष्ट्रपति 

कक गा आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा, कि इस संविधानकी धारा २४ द्वारा गारंटी 

दिये गये अधिफारों- | हक गये अधिकार आ्रादेशमें उल्लिखित अवधिके लिए स्थगित 

सम ल ल रहेंगे, पर उस उद्घोपणाके वेकापर होनेकी तारीखसे छु महीनेकी अवधिते 
आगे तक यह अ्रवधि बढ़ायो नहीं जा सकेगी । 


साग--१ ३ 
सहकू ओर राज्योंके अधीन र्सेवायें 


अध्याय १--राजसेवार्य 


व्याख्या र८१. इरा भागमें जवतक प्रकरणसे दूसरा श्रथ॑ श्रभिप्रंत “न हो, 
“राज्य” शब्दसे प्रथम परिशिष्ठके भाग श्मे गिनाये गये राज्य समके 
जायेगे । 
संघ अथवा राज्-के २८२. इस धाराके खण्ड (२)के वन्धानोंके आधपीन रहतेहुए, उपयुक्त 
अधीन रासेया व्यवस्थापिकाव व्यवस्था हारा संघ अथवा किसी राज्यक्रे कृत्योंसे सम्बन्ध 
करने वाते व्यक्तियों रखनेवाली तरकारी राजसेवाओं और स्थानोंपर नियुक्त द्दोनेवाले व्यक्तियोंकी 
हे भरती और राड- भरती और उनकी सेवाक्री शत्तोंक्रा निय्मन किया जायेगा । 
बाकी झत्त न 5० 
(२) जो व्यक्ति किसी असैनिक (पौर) राजसेवामें लगा हुआ हो, या 
भारत-सरकार अथता किसी राज्यके कार्योंते सम्वद्ध किसी अतैनिक 
अधिकारवाले स्थानपर अधिष्ठित रहा हो, वढ् तबतक निक्राला, दंढाया या 
पदच्युत नहीं किया जायेगा, जवतक कि उद्ते झपने वारेमे की जानेवराती 
कार्यवाटीके विरुद्ध सफाई देनेके लिए उचित अ्रवसर न दिया जाय ; 
किन्ठु, यह खण्ड वहाँ नही लागू होगा, ज.$-- 

(क) क ई व्यक्ति ऐसे आचरणके लिए निऊरा वा, ध्ञया का पदच्चुत 
किया गया है, जिसके फलस्वरूप अपराधता आरोप लगाया 
जा वर वह दरण्डित हुआ हो; अथवा -- 

(ख) जिस सत्ताधिकारीको किसी व्यक्तिकों नित्र लने, हटाने या 
पदच्युत करनेका अ्रधिक्रार प्रात्त दो, उसे यदि कुछ विशेष 
कारणोसे, जिसे वह लेखबद्ध करेगा निश्चित विश्वा6 ह्दो 
छुका हो, कि उक्त व्यक्तिक्ों सफाई देनेका अवतर देना 
व्यवह्यरत.युक्ति संगत नहीं है । 

श८घ३. यदि इस संविधानके अनुसार कोई वन्धान न किया 
लय, तो जो नियम इस सविधानके आरंभ दोनेके पूर्वक्ञणतक प्रचलित 
रदे हो, और किसी ऐसी राजसेवा अथवा अधिकारवाले स्थानपर लागू रहे 


सक्रानितिकालीन 
बन्धान 
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हों, जो इस संविधानके आरंभ होनेके गद, संघ अथव्य किसी राज्यके श्रधीन 
राजसेवा अथवा अधिकारवाले स्थानके रूपमें विद्यमान है, तो वे नियम बों 
तक लागू रहेगे, जहाँ तकके वे संविधानके वन्धानोंसे सगति रखते हों । 


अध्याय २---जनमेवा-कमीशन 


सब भौर. राज्योके र८४, (१) इस धाराक्े वन्‍्धानोके आ्रधीन रहते हुए, संघके लिए 
लिए जन्सेरा-त्मी- एक जन-सेवा-कमीशन (समितक) व्था प्रत्येक राज्यके लिए अलग-अलग एक 
शन (एमितक) जनसेवा कमीशन होंगे | गम 
(२) दो या दोसे अधिक राज्य परस्पर यह समझौता कर सकेंगे कि-- 
(क) उनके समूइके लिए. एक जनसेवा कमीशन दो; अथवा-- 
(ख) एक राज्यका जनसेवा कमीशन उन सभी राज्योका काम 
चलाबे; 
ओर इस प्रकार किये गये किछ्री समभझौतेमें ऐसे आनुप्णिक 
और परिमाणभूत वन्धान रखे जामकेंगे, जो उत समभौतेके प्रयोजनोंको 
कार्यरूपमे परिणत करनेके लिए. आवश्यक और वाछुनीय जान पड़े, और 
राज्योके किसी समूहके लिए एकददी कमीशन हो, ऐसा समभौटा द्वोनेपर 
उसमें यह भी निर्दिष्ट रहेग,कि इस संविधानके इस भागके झनुमार किसी 
राज्यके राज्यपतिद्दारा किये जानेवाले ऋृत्योंकी कौनसे एक या अधिक 
राज्यपत्ति सम्पादित करेगे । 

(३) यदि किसी राज्यका राज्यपति संघके जनसेवा-कमीशन से इस 
निमित्त प्रायंना करे, तो वह जनरोवा-कमीशन राष्ट्रातिकी पूवेस्वीकृति शेकर 
उठ राज्यकी सारी या किसी आावश्यकताकी पूत्ति करना स्वीकार कर सकेगा | 

(४) यदि प्रकरणसे दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तो इस संविधानमें 
रुघ-जनसेवा कमीशन अथवा किसी राज्य-जनसेवा कमीशन के निर्देशोसे, 
उक्त विचाराधीन विशेष विषयके वारेमें संत्र या उस राज्यकी, जैसीकि स्थिति 
हो, आवश्यकताश्रोंको पूर्ति करतेवाले कमीशनों के निर्देशोका वोध होना 
समझा जायेगा। 

कमीमदों (सह्िि- २८४५, (१) संघ-जनसेवा-फमीशनके अध्यक्ष और दूसरे सनायदों 
दर) वासगठन और») नियुक्ति राष्ट्रगयतिके विवेकानुसार होगी और किसी राज्य जनसेवा-कमीशन 
के श्रध्यक्ष और दूसरे सदस्पोंकी नियुक्ति उस राष्ट्रके राज्ययतिके विवेकानुसारः 

दिन्तु साथ शो, प्रत्येक जनसेवा-कमीशनके कमसे कम आधे सदस्य 
ऐसे व्यक्ति होगे, जो अपनी नियुक्तिकी ताठेखगे दस वर्ष पहिलेसे भारत- 
सरकारके वा फ्रिधो राज्य-मरक्तारके ग्रधीन छिसी पद पर रह छुछे हों 
ओर उक्त दव व्पंडी अवधि ग्रिनने समय, इस संवेधानसे आरंभ है ने ते 
पहिले किछी राज्य- त्ताके अवीन दिसी पदपर वाम करनेजे अ्विर्ते भी 
सम्मिल्षित समझा जायेगा । 
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(२) संघ कमीशन के लिए, राष्ट्रपति और राज्यका राज्यरति अपने 
विवेकसे नियम दारा--- 

(क) लव के सदस्योकी संख्या, उनका कायक्राल तथा सेवा की 
शर्तें निश्चित कर सकेगा; और 

(ख) कमीशनके कायकर्ताओंकी सख्या तथा उनकी सेव्यकी 
शत्तोंके लिए, वनन्‍्धान बना सकेगा । 

(३) पदसे अलग हो जाने पर--- 

(क) संघ कमीशनका अध्यक्ष न तो भारत-परकरारके अ्रधोन 
और न किसी राज्यकी सरवारके हो, आगे किसी दूसरो 
नियुक्तिका पात्र हो सकेगा ; 

(ख) किसी राज्य-कमीशनका अध्यक्ष सघ-कमीशनके अध्यक्ष 
अथवा सदस्य अथवा दूसरे राज्य-करमीशनका अव्यक्ष तो 
नियुक्त हो सकेगा; किन्तु वह न तो भारत सरकार और 
न किसी राज्यकी सरकारके अ्रधीन किसी और नियुक्तिका 
पात्र हो सकेगा; 

(गं) अध्यक्षके अतिरिक्त संघ अथवा किसी राज्यके कमीशनका 
कोई दूसरा सदस्य राज्यके कार्योसे सम्बंध रखनेवाली किसी 
निशुक्तिके लिए. उस राज्यके राज्ययतिकी, और किसी दूसरी 
नियुक्तिके लिए, राष्ट्रतिकी पूर्॑स्वीकृति लिए बिना, नतो 
भारत-सरकार और न किसी राज्यकी सरकारके अधीन 
किसी दूसरी नियुक्तिका पात्र हो सकेगा । 

२८६. (१) संघ तथा राज्यके जनमेवा कमीशनोंका यह कतंव्य होगा, 
कि वे क्रमशः संघ-सेवाश्रों या राज्य-सेवाओ्रोंकी नियु क्तयोक्रे लिए परीद श्रोंका 
संचालन करे | 

(२) अथवा कोई दो या दो से अधिक राज्य तवजन-सेवा वमीशन 

* मे उसके लिए प्रार्थना करें, तो उसका यद भी कतंय्य होंगा, कि वह उन 
राज्योंके लिए किन्ही ऐसी सेवाग्रोंके वास्ते संयुक्त भरतीकी योजना वनानें 
ओर कार्यान्वित करनेमें सहायता दे, जिनके लिए विशेष योग्यता रखनेवाले 
प्रार्थी अपेक्षित हो । 

(३) अखिल भारतीय जन-तेवा श्रोतथा संघक्रे कार्योंते सम्बद्ध दूधरी 
सेवाओं और पदोंके वारेम भी, राष्ट्रटति और राज्यक्े कायो से सम्वद्द दूसरी 
सेवाओं और पदोंके वारेमे राज्यपति, ऐसे नियम वना तकेगा, जे ऐपे वययों 
दा निर्देश करेगे, जिनमे या वो रामान्यतः अशग किती विशेष ग्रकारके 
कामके लिए. या किसी परिस्थितिंस जनसेवादगीशनमे परामश 

लेना आवश्यक न होगा, किन्द॒ इस प्रकार बनाये जानेदाले नियमोकि वारेमें 


जनसेदा ऊसोशनों- 
के ऊत्य 
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आगे आने वाज़े खण्डके वन्धानोंके आधोन रहते हुए, संध-कमीशन अथवा 
राज्य-कमीशनसे, जैसी कि स्थिति हो, वह निम्नलिखित विषयोंके वारेमें 
परामश करेगा-- 
(क) अशैनिक (पौर) सेवाओं के पदोके लिए भरतीकी रीतिसे 
सम्बद्ध समस्त विषय, 


(ख) असैनिक (पौर) सेवाओं और पदों पर नियुक्त करते समय _ 
और एक पदसे दूसरे पदके लिए पद-बद्धि करते या एक 
सेबासे दूसरी सेवाम परावर्तित करते समय और इ प्रकार 
की नियुक्तियों, पदवृद्धियों और स्थान-परिवतनोंके लिए 
उग्मीदवारोंकी योग्यवाके ऊपर विचार करते समय, जिन 
सिद्धान्तों का श्रतुसरण करना चाहिए, वे सिद्धान्त; 

(गं) भारत-सरकार श्रथवा किसी शज्यकी सरकारके अधीन 
असेनिक (पौर) अधिकार।की हेसियतसे रहनेवाले व्यक्तिके 
ऊपर लगनेवाले अ्रनुशा/नसम्बंधी विषय, जिनमें ऐसे विषयों 
से सम्बद्ध स्मृतिपन्र और प्रार्थना-पत्र भी तम्मिलित होंगे; 

(घ) ऐसे व्यक्तिके द्वारा या सम्बन्धमे क्रिया गया कोई दावा जो 
भारत-सरकार या किसी राज्यकी यरकारके अ्रधीन या सम्नाद 
के अधीन अमेनिक अधिकारीके तोरपर सेवा क्र कर 
रहा हो या कर चुका हो, और जिसने श्रपने कतव्य-पालन या 
कततव्य पालनके अ्रमिप्रायसे किये गये काय के लिए अपने 
विरुद्ध की ग़यी वेधानिक कार्यवाद्दियों में सफाई देने में 
जितना खर्च किया हो, उतना भारतके या राज्यके राजस्वों 
मेसे, जैश्वीक स्थिति दो; पानेके लिए, उंक्त दावा किया हो, 

(ड) भारत सरकार या किसी राज्यकी सरकारके आधीन या 
सम्रादके आधीन असेनिक श्रषिक्रारीके तौर पर सेवा करते 
समय,किसी व्यक्तिके आध्यत पहुँचनेकी अवस्था में पे शनके लिए. 
किया गया दावा और हस प्रकार दी जानीवाली धन-राशि- 

ओर जनसेवा-कमीशनका यह कर्तव्य होगा, कि इस प्रकार निर्देश किये 
ग्ये किसी भी विपय पर अथवा किसी ऐसे अन्य विपयपर परामश दे. जिसे कि 
राष्ट्रपति या राज्यप्रति, जेसीकि स्थिति हों, जनसेवा-कमीशनके पास भेजे | 


(४) इस धाराकी कोई बात इसके लिए, वाध्य करनेवाली नहीं उमभी 
जायेगी, कि संघ या किशो राज्यक्रे सिन्न-सिन्न समुदायोक्े बीच नियुक्तियों और 
स्थानोका वितरण क्रिस रीतिसे किया जाय और इसके वारम जमनसेवा-ऋमी 
शुनसे परामश लिया दी जाय | 

२४, 
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जनसेतआा-फंर्मीशनके 
क्ृत्योॉंकी सीगण्यें 
बढानेफा अधिकार 


जनसे वा-कमी शनों- 
के व्यय 


निर्वाचनोंकी देख- 
भाल, सवावन ओर 
दियत्रणका काम 
निर्वाचन -कमीशनके 
हाथमें होगा 


पालमिय्के. लिए 
निर्वाचन 


२८७. इस धाराके बन्धानोंके आधीन रहते हुए, पार्लामेश्ट अथवा 
किसी राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा वनायीगयी व्यवस्थामें यह बंधान रखा जा 
सकेगा, कि संघ-जनसेवा-कमीशन या राज्य-जनसेवा-कर्सीशन, जैसी भी स्थिति 
हो, किषो और भी कृत्यका अनुष्ठान करे : 
किन्तु व्यवस्था जब किसी राज्यकी व्यवस्थापिका द्वातय वनायी गयी हो, तो 
उक्त व्यवस्थाकी एकयह भी शत्त होगी, कि उसके द्वारा प्रदान किये गये कृत्य 
राष्ट्रतिकी सहमतिके विना किसी ऐसे व्यक्तिके सम्बन्धमें प्रयोग नहीं किये जा 
सकेंगे, जो उस राज्यकी सेवाओमेंसे किसीका भी सदस्य न हो | , 

,. रे८णप संघ अथवा राज्य-जनसेवा-कमीशनके व्ययका भार जिनमें 
उक्त कमीशनक्के सदस्यों या कायकर्ता श्रोके श्रथवा उनके लिए दिये जाने 
वात्ते वेतन, भत्ते तथा पेंशन भी सम्मिलित हैं, भारतके राजरबों अथवा 
राज्यके राजस्वोंके ऊपर, जैसी क स्थिति हो, होगा । 


साग १३ 
लिर्वाचन 


२८६ (२) इस विधानके अनुसार क्िये गये, प्रथम परिशिष्टके 
भागमें उस तसय गिनाये गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाके सारे निर्वाचनों 
और उस राज्यके राज्यपति पदके लिए निर्वाचनोंकी, (उस राज्यके राज्यपतिकी 
नियुक्तिदे बास्ते नामतालिकाके निर्वाचनोंकी) देखभाल, संचालन ओर नियंत्रण, 
जिसमेंकि उस राज्यकी व्यवस्थापिकाके निर्वाचनोंसे उत्पन्न अथवा सम्बद्ध 
सन्‍्देहों और विवादोंके निर्ययके लिए निर्वाचन-न्यायालयकी निशुक्ति भी 
सम्मिलित है, उस राज्यके राज्यतति द्वाथ नियुक्त किये जाने वाले कभीशनको 
सौपा जायेगा | 
(१) इस सं वेधानके आधीन किये गये पाल मेंटके सारे निर्वाचनों और 
राष्ट्रपति या उपशप्ट्रपतिके पदोके निर्वादनोकी देखभाल, सचालन या नियंत्रण 
जिसमें पार्लामेट्के निर्वाचनोसे उठे हुए या सग्वद्ध सन्‍्देशें तथा वाद विवादोंके 
निर्णयके लिए निर्वाचन-त्यायालयकों नियुक्त करना भी सम्मिलित है, राष्ट्रपति 
द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कमीशनको सौंपा जायेगा | 

२६०. इस सबिधानके बन्धामोंके आधीन रहते हुए, पार्लमेंट 
समय समय पर विधानद्वारा पार्लामेंटके प्रत्येक भवनके निर्वाचन अथवा उनसे 
सम्बद्ध सारे विषयोंके वारेस वन्धान कर सकेगी, जिनमे वे विपय भी सम्मिलित 
समझे जायेंगे जो पालमिंदके दोनों भवनोके समुचित सगठन और निर्वाचन- 
क्षेत्रकी सीमावन्दीके लिए आवश्यक हों | 
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शज्योकी व्यवस्था- २६१, इस संवधानके वन्धानोंके आधीन रहते हुए, प्रथम परि- 
पिकाओ्रंके. जिए, शिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्यकी व्यवस्थापिका समय समय 
32033 पर, विधान ढारा अपने भवन या भवनोंके वारेमें अथवा उनसे सावइ सारी 
वातोंके वारेमें वन्‍्धान वना सकेगी, जिनमें वे वातें भी सम्मिलित तमभी 
जायेगी, जो ऐसे भवन या भवनोंके समुचित साठन और निर्वाचनक्षेत्रोंकी 
सीमा वन्दीके लिए आवश्यक हैं | 
साग १४ 
अल्पसंख्यकोंके सम्बन्धर्मं विशेष बन्धान 
जर-मबनभे २६२ इस सविधानकी धा.। ६७ के खण्ड (५) के उपखण्ड (ख) 
अलस यदीके लिए भे रखे गये संख्याक्रमके अनुसार--- 
स्थानोंका सरक्षण (क) मुसलमान-सम्प्रदाय और परिगणित जातियों 


(ख) प्रथम परिशिष्टके भाग १ मे उस समय गिनाये गये प्रत्येक 
राज्यकी परिगणित आदिवासी जातियो; और 
(ग) मद्रात और वम्वई राज्योंके भारतीय रैंसाई सम्भदायके 
लिए जन-भवनमे स्थान संरक्षित रखे जायेगे। 
जन-भवरभे ऐग्लो- २६३. इस सविधानकी धारा ३७ में किश्ी प्रतिकूल वातके रहते 
ड डियन सम्प्रदाय्के हुए भी, यदि राष्ट्राति ऐसा समके, कि जनभवनमें ऐंग्लोइडियन-तम्ग्रदायका 
प्रत्निधित्यले भिए प्रतिनिधित्व पर्याप्त नही है, तो वह जन-समवनके लिए. अधिकसे अ्रधिक दो 
विशेष वन्‍्धान सदस्य उस सम्प्रदायम से मनोनीत कर सकेगा। 
राप्योड़ी स्यवस्वा- २६४ (१) सविधादकी धा.। २४६ के खण्ड (३) मे निद्ित सख्या- 
पिवा-सभाग्रेम झल्य- कैंसके अनुसा(-- " 
संप्यकेक्ति जिएू स्थान (क) प्रथम परिशिष्ठके भाग १ में उस समय गिनाये गये प्रत्येक 
हु राज्यकी व्यवस्थापिका-सभाम मुतलमान-सम्प्रदाय, परिंगशित 
जातेयों और ( आसामके स्वायच्त जिलोंकी परिगणित 
आदिवासी जातियोंकों छुंइकर ) परिगणित आदिवाती 
जातियोके लिए; और 
(ख) मद्रात और वम्बई राज्योंकी व्यवस्थापिका-सभाश्रोंम भारतीय 
ईसाई-तम्प्रदापके लिए, ह॒ 
स्थान सुरक्षित रहेंगे। 
(२) आ्साम-गज्यकी व्यव्स्थाका-सभामें स्वायत्त जिलोके लिए भी 
स्थान सुरक्तित रहेंगे । 
(२) प्रथम परिशिष्टक्के भाग १ में उपर समय गिनाये गये किसी 
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राज्येंकी व्यवस्था- 
पिका-सभा मे एंग्लो 
> डियन सम्प्रदा: के 
प्रतिनितित्दके लिए 
विशेष बन्धान 


राज्सेताओ और 
पदोंके लिए अल्प- 
सख्यक सम्पदायोंके 


र्वत्व 


दुछ विशेष राज- 
सेशाओंमे. एंगलॉ- 
दृ डिय्न सम्रदायके 
लिए विशेष वन्धन 


राज्यकी व्यवस्थापिका-तभामें किसी सम्प्रदायके लिए सुरक्षित रखे गये 
स्‍्थानोंका यथाशक्ति वही अनुपात होगा, जो उस राज्यमें «उक्त सम्प्रदायको 
जनपंख्याऔर उस राज्यकी सम्पूर्ण जन॑संख्याके वीच हो | 

व्याख्या--इस रूणइके लिए! किसी राज्यकी सारी परिंगणित जातियाँ 
बगवर मानी जायेगी और इसी प्रका(' किसी राज्यको सारी परिग-णत 
आदिवासी जातियाँ भी | 

(४) आखाम राज्यकी व्यवस्थापिकार्ें किसी स्वायत्त जिलेके शिए 
सुरक्षित रखे गये स्थानोंका अनुपात उस जिलेकी जनसंख्या ओर उस 
राज्यकी सम्पूर्ण जनसंख्याके वीचके अनुगातसे कमर न होगा । 

(४) आध्मराज्यके किसी स्वायत्त जिलेके लिए सुरक्षित रख छड़े गये 
स्थानोंके नि्वोचन-क्षेत्रेंमें उस जिलेमे वाहरका कोई क्षेत्र सम्मिलित न होगा । 

(६) कोई व्यक्ति, जो आतास-राज्यके किसी स्वायच जिलेकी परिंगणित 
आदिवासी जातिका नहीं है, आसाम-राज्यकौ व्यवस्थापिकाक़े लिए (शिलाँग 
छ.वनी और म्युनिस्पेलिटीवाले निर्वाचन-क्षेत्रको छोड़कर) उस जिलेके किती-. 
भी निर्वाचन-स्षेत्रसे छड़ा न हो सकेगा । 

२६५. इस सविधानकी धारा १४६ में किसी प्रतिकूल वातके रहते 
हुए. भी, किसी भी राज्यका राज्ययति यदि ऐसा समके, कि उस राज्यकी 
व्यवस्यापिका सभामें ऐग्लॉइडियन सम्प्रदायका प्रतिनिधित्व नहीं है, वो उप 

व्यवस्थापिका-सभामें उस सम्पदायके सदस्योकों उपयुक्त संख्यामे मरने नीत कर 
सकेगा | 

२६६, ठुरनत आगे आनेवाली धाशके वन्धानोंके आधीन रहते हुए, 
सघ अथवा प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये राज्यके 
कायोरो सम्बन्ध रखनेवाली राजसेवाश्रो या पदोंके लिए नियुक्तियोँ करते 
समय, सुचारु रुपसे शासनप्रवन्ध चलता रहे, इसका ध्यान रखते हुए, सभी 
अल्यसंख्यक तग्प्रदायोंकी उचित मांगोंदा पूरा ध्यान रखा जायेगी । 

२६७ इत संविधानके आरंभ द्वोनेके बाद दो वर्गों तक, रेल, 
कस्टम झागम तथा तारसे संवधित राजसेवाओंके पदोंके लिए ऐग्लों-इंडियन 
सम्प्रदायके लोगोकी निशुक्तियाँ उसी प्रकार होती रहेंगी, जैसेकि १५ श्रगरा 

१६४७ के पूवक्ञण तक होतीं थी | 

प्रत्येक आनेवाली दोवपी अवधिमें, उक्त सम्प्रदायके लोगोंके लिए उत्त 
राजसेवाश्रोंमे सुरक्षित रखे जानेवाले पदोंकी संख्यामें तुरन्त पूर्वक दोवर्पी 
अवधिमें उनके लिए सुरक्षित रश्ली गयी संख्यासे दस प्रतिशत कमी क्री 
जायेगी : हा 

किन्तु साथही, इस संविधानके आरम्भ होनेको तारीखसे दस वर्षाऊ 
झनन्‍्त तक ऐसे सारे संरक्षण समाप्त कर दिये जायेंगे | 


एऐलो - ४'<िण्च 

सप्रदाय्के.. दिन्के 
दिए वर्गक्‍्षासवधों 
सहायटाके.. विए 
विगेष् बन्दान 


सत्र और राम्योमें 
अलसम्यतफे जिए 
विशेष पद्राचिकारी 
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(२) सण्ड (१) के अनुसार सुरक्षित रखे गये पदोंके अतिरिक्त 
ग्रथवा उनसे अधिक परदोंपर ऐग्लोइंडियन सम्प्रदायकी लोगेंकी नियुक्तियेकि 
लिए. इस खर-की किसी दातसे स्कावट नहीं होंगी, यदि उस सम्पदायदे ऐसे 
लोग दूमरे रुम्मदा रोके ले गोंकी ठुलनाएे बोग्यवाके कारण नियुक्तिके योग्य 
पाये जाये | ध 

श्६८., इस सविधानके य्ारम्भ होनेके बाद पहिले तीन अथ- 
विभागीय वें तक, ऐंग्ल'इंडियन सम्प्रदायक्रे द्ितके लिए शिक्षाक्रे संबंध 
वहीं सधायउ-दान, यदि कोई रहे दों, संत्र तथा प्रथम परिशिष्ठके भाग १ मे 
उस रुसय गिनाये गये प्रत्येक राज्य छवारा दिये जायेगे, जो ३१ मांच १६४८ 
को अन्त टोने वाले अर्थीवनागीय वें दिये गये रहे दो | 

प्रत्येक्क अगले तीनवर्पा अबःधमें, 6रंत परले वाले तीनवर्पी 
अवधिकी अपेक्षा सहायता-दान दस प्रतिशत कम किये जा सकेंगे, किन्तु इस 
सविधानके झारम द्वोनेसे दस वरसदे अतमें ऐसे सद्ायता-दान, जिस सात्ा्मे 
वे एग्लॉइटियन सम्प्रदायके लिये विरोष सटायता-दान थे, उस मात्रा तक 
बन्द हो जायेंगे : 

किन्तु खाथ ही यद्द भी, कि उस घारशके अनुसार कई शिक्षण- 
सस्था सद्यायता पानेकी अधिकारी न द्वोगी. जवनक कि उसदे वार्पिक प्रवे- 
शार्थियोंम कममसे कम ४० प्रतिशत शिक्षार्थो एऐग्लॉइ डयन-तम्प्रदायसे मित्र 
दूसरे सम्प्रदायोक्े न हों। 

२६६. (?) संघके अब्प-सख्यकोंके लिए एक विशेप-परदाधितारी 
होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रगति करंगा, और प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस 
समय गिनाये गये प्रत्येक राज्यमें अल्यसंखयकोके लिए एक विशेप-पदाधिकारी 
होगा, जिसकी नियुक्ति उस राज्यका राज्यपति क्ररेगा। 

(२) सघके कायकि सम्वन्धप अल्पसख्यक्रोके लिए इस सविधानके 
आधीन वन्धान किये गये सरक्षुणुंकि सभव॒न्धके सभी विपयोंकरी जाँच करना 
और ऐसी अवधियोक्ते बीचमें, जिनकी कि राष्ट्रति दायत करे, संरक्षणोंके 
काय-रूपमें परिणत करनेके ध्वारेमे राष्ट्रतिको सूचित करना, सघके विशेष- 
पदाधिकारीका कत्तब्य होगा और राष्ट्रतति ऐसी सब सूचनाओंको परर्लामेंटके 
समक्ष रखबायेगा | 

(३) इस प्रकार उब्लिखित राज्योंके कार्योके वारंमें श्रत्पसंख्यकोंके 
लिए. इस सविधानके अनुसार वन्धान किये गये संरक्षणोंके सारे विषयो- 
की जाँच करना, ऐसे समयके अन्तर से, जिम्की कि उस राज्यका राज्य- 
पति हिदायत करे, सरक्षणोंके कार्यरूपमें परिणत करनेपर राज्ययतिको 
धूचित करना--यह उस राज्यके विशेष-पदाधिकारीका कत्तंव्य होगा, और 
राज्यका .राज्यपति ऐसी सभी उूचनाओकों उक्त राज्यकी व्यवस्थापिकाके 


श्श्प् 


प्रथम परिषणिष्टके 
भाग एप के दाय्योंके 
परेगणित - क्षेत्रेकि 
शासन-अबध तथा 


परिगणित अब्विस्ती 
जातियोंके. हितके 


लिए सघ हा नियत्रण 


पिछड़े हुए वर्गोकको 
ध्थितिकों जॉचके 
लिए कमीशन नियुक्त 
करना 


राष्ट्रति और 
राज्यपतियेके लिए 
बचाव 


समक्ष रखवायेगा | 

३००. (१) प्रथम परिशिष्टके भाग १ सें उस समय गिनाये गये 
राज्योंके परिगणित ज्षेत्रोके शासन-प्रवन्ध और परिगरणित आदिवाधियोके हिताय्थ 
विवरण तैयार करनेके लिए राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा किसी समयभी , 
कमीशन नियुक्त कर सकेगा और इस संविधानके श्रासम्म होनेसे दस बरस 
की समाप्ति पर तो करेगा ही । 

कमीशनक्षे संगठन, अधिका< शोर कार्ययणाली आ्रादेशमें उल्लिखत 
रहेंगे ओर उसमें वे आनुपंगक ओर सहायक बंधान भी रह सकेंगे, 
जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछुनीय स्मके | 

(२) सघकी कार्यकारिणी शक्तिक्री सीमा ऐसे राज्यको उस प्रकार 
दिदायत देने तक होगी, जो कि उस राज्यकी परिगणित आदिवासियोंके हितके 
लिए, उक्त हिदायनमें परम आवश्यक बनायी हु) योजनागओंक्रे बनाने और 
कार्यरूपमें परिणन करनेते सम्बन्ध रखती हो। 

(१) राष्ट्राति आदेश निकालकर ऐसे व्यक्तियोॉका कमीशन 
नियुक्त कर सकेगा, जिन्हें वह भसार्तके राज्य-क्षेत्रओ भीतर समान और 
शिक्षामें पिछड़ेहुए वरगोंत्ी स्थितियों और कठेनाइयोंकी जाँचके लिए 
ओर जिन्हें वह इनवातोंके बारे में सिपारिश देनेके लिए, योग्य समझे; 
उन कठिनाइयोंके दूर करने और उनकी अवस्थाक्रो उन्नत «करने के 
लिये संघ अथवा किसी राज्य को कोन उगय करने चाहिए, उनके वारेमें 
ओर इस प्रयोजनक्रे लिए. कितना सद्दाय-दान संघ अथवा किसी राज्य 
द्वारा दिया जाना चाहि०, और किन शत्तोंके साथ ऐसे सह्ायदान दियें जाँय, 
ओर ऐछऐेमे कमीशनक्ी नियुक्तिके श्रादेशमें कम्ीशनद्वाश अनुसरणीय 
कार्यप्रणाली कैसी हो, इन सब वानोंका भी उल्लेख रहेगा | 

(२) इस प्रकार नियुक्त किया गया कमीशन अपने ऊपर सौंपे गये 
विषयोंकी जॉन करेगा और राष्ट्रातके सामने ऐसा एक विवरण उपस्थित 
करेगा, जिक्मे प्राप्त तथ्योंके साथ ऐसी सिफारिश रहेगी जिन्हें कमीशन 
उचित समझे | े 
(३) राध्ट्रति इस तरह मैजे गये विवरणक्री एकग्रति उत्पर की 
ग्यी कारवाईकी संक्षप्त व्याख्याके साथ पालमिटके समक्ष रखवावेगा। 

साग १५ 
विविध े 

३०२ (?) राष्ट्रगति अथवा किसी राज्य का राज्यपति अपने ण्द के 

झधिकारोंके प्रयोग ओर करत्तव्योके पालन अथवा उन अधिकारोंडे प्रयोग 


व्यास्या झादि 
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और वर्च॑व्योफि पालनमे किये हुए या किये जनेका अ्रमिप्राय रखने वाले 
अपने किसी कार्यके लिए किसी न्‍्यायान्रयके समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा; 
किस्तु लाथ ही, इत सविधानकी धारा ५-७ आधीग दोपारोपकी जाचके लिए 
पार्शमिंटके किसी भवनद्वारा नियुक्त या नामोदिष्ट कोई न्यायालय, न्याय- 
पचायत अथवा त्याय-पस्‍्था राष्ट्रातिके आवरणकी जांच कर सवेगी ; 

किन्तु साथ ही इस वन्धानके साथ फ्ि, इस खेडकी किसी वातका 
यह अर्थ न होगा, कि किसी व्यक्तिके भारत-सरकार अथवा राज्य-सरकाके 
विदद्ध डन कार्यवाहियोके करनेके अधिक्रारमे कोई रुज़ावट हंगी, जो इस 
संविधानके भाग १०के अ्रध्याय ३ में वर्णित है| 

(२) किसी सी प्रसारकी फौजदारी तायवा.ै राष्ट्रपति या किसी राज्यक्े 
राज्यपतिके विरुद्ध उसके वायक्रालमे न तों लायी जायेगी श्रौर न चालू 
रखी जा सकेगी | 

(३) किसी न्यायालयसे राष्ट्रति अथगा फ्िसी राज्यके राज्यपतिको 
गिरफ्तार करने अथवा कारावास देनेके लिए कोई आश्ायउन्र जारी नदी 
किया जा सकेगा | 

(४) कोई दौवानी कार्यवादी, जि0में राष्ट्रपति अथवा किसी राज्यदें 
राज्यपतिके विरुद्ध कोई उपशम-सटायताक्री मागकी गयी हो, और जो 
उसके अपने व्यक्तिगत रूपसे किये गये या किये जानेत। अ्रमिप्राय रखने 
वाले किसी कार्यके बारेमे हो, चाहे बह कार्य उसके राष्ट्रपति अथवा राज्य 
के राज्यपतिके पद पर आसीन द्वोनेसे पहिले या पछे किया गया हो, उसके 
काययकालमे किसी न्यायात्यमे उत्त समय तक नदी की जा सझेगी, जब तक * 
कि ऐसी लिखित सूचना राष्ट्रपति को या राज्यपतिको जैनी कि स्थिति हो, दिये 
अथवा उसके कार्याक्षयमे छोड़े दो मात बीत घुक्रे हो, उक्त लिखित 
सूचनामें कार्यवाहीका स्वरूप, दावाके कारण और कारयवादी बरने वाले 
दावेदारका नाम, विवरण तथा निवास-स्थान और उसकी उपशम-सहायताक़ी 
प्राथना भी सम्मिक्षित होगी। ह 

३०३ (१) इस सविधानमें जब तक प्रकरणसे कोई दूसरा अर्थ 
अभि त न दवा, तवतक निम्नलिखित पदोके क्रमशः नीचे नियत किये गये 
अथ होंगे, अर्थात्‌-- 

(क) “कृषि आय”का श्रथ, वद ऋृषि-आरत्र है, जो भारतीय 
ह्लाउर्रसंबधी व्यवस्थाओके प्रयोजनोंके लिए निर्दिष्टकी 
गयी है; 

(ख) “ऐग्लोइ डयन” का झथ वह व्यक्ति है, जिसका पिता 
अथवा पितृ-परपराम कोई भी वापक्ी ओरसे योरोपीय 
बशका है, या था, कितु जो भारतके राज्य-क्षेत्रका आवासी 
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है ओर जो इस राज्य्षेत्रम ऐसे माता-पितासे जनमा है 
जो वे वल स्थायी वामके लिए नही, बल्कि स्वाभाविद्य रूपसे 
भारतमें निवात करते रहे हैं ; 

(ग) "भारतीय ईसाई” का अथ ऐसा व्यक्ति है, जो ईसाई-ध्मके 
किसी सम्प्रदायको मानता है और जो योरोपीव अथवा 
एंग्लोइंडियन नहीं है 

(व) “उधार लेना” मे वार्षिक इत्तिपर धन लेना भी सम्मिलित है, 
ओर “उधार” का अ्रथ भी उसके अनुसार समझा जाय 

(ड) उच्च न्यायालय के संबंधर्में “मुख्यन्या धघीश” के साथ 
मुख्यन्यायाधिकारीभी सम्मिलित है 

(च) “संस्थान कर” का श्रथ आबरर लगनेवाले उस करतसे है, जो 
कम्पनियों ते पाना है ओर जिसके वारेम निम्नलिखितशतोंकी 


पूत्तिकी जानी है-- 

() वह कृषिकी आयके वारेमे देय न हो; 

(8) उस करपर लागू हंनेवाली किसी व्यव्रस्थाके अनुसार 
कम्पनियों हाव दिये जानेदाले करके बारेमे उन कम्पनियों 
द्वारा व्यक्तियो- दिये जानेवाले लाभाशभसे कमी करने 
का कोई अधिकार न हो; 

(3) भारतीय आ्रायकरके प्रयोजनोके लिए ऐसे लाभाश पानेवाले 
व्यक्तियोकी सारी आयके ट्सिवमे, अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा 
दिये ज़ानेवासे या ऐसे व्य'्तयोंका वापिस मिलनेजत्ते 
भारतीय आयकरके हिसावम इस प्रका( दिये हुए क(्को 
लेखाम लेनेका कोई वन्धान न हो; 

(छ) संदेह द्ोनेर “तैसे प्रावर या “तैसे राज्य” का अ्र्थ ऐसा प्रात 
था राज्य है, जिसे राष्ट्रपति किसी विधादास्पद विशेष प्रयोजनके लिए तैत्षा प्रात 
यथा तैसा राज्य, जैसीकि स्थिति हो, निश्चित करे; 

(ज) “ऋण” सें कोई भी ऐसा दायित्त सम्मिलित है, जो कि 
वाधिक दृत्तिके रूपमे पेजीकी रकमके देनेके उत्तरदायित्वके 
बारेसे हो और किसी गारथैके श्रन्तगत हो, एवं “आऋण-भार”? 
का भी उसीके अनुसार अथ लगाया जाय | 

(मे) “प्रचलित विधान” का शअ्र्थ है, कोई विधान, समयादेश, 
आदेश, उपविधान, नियम या नियमन, जिसे इस पंविधानके 
प्रारम्म होनेसे पत्लि किसी ऐसी व्यव्रस्थापेका, सत्ताघिकारी 
अथवा व्यक्तिने वनाया दो, जिसे ऐसे विधान, समयादेश 
आदेश, उपविधान, नियम या नियमनके बनानेका अ्विकार 
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रटा दो, किन्तु जिसमे ब्रिग्श राज्यकी पर्लागेंटकी क॑ई 
व्यग्स्या अथवा उसके आधीन बनाये हुए पक्िद-आारेश 
सम्मिलित नहीं हैं| 
(ज) 'फेडरल न्यायालय” का अर्थ भारत-सरकार व्यवस्था 
१६३५, के अनुसार संगठित फेडरल न्यायालय है। 
(ट) “सामान” में सनी सामग्री, पर्व तथा वस्तुएं सम्मलित है 
(5) 'धारटी” में ऐसा कोई भी उत्तरदायित्व सम्मिलित है, जो 
किसी व्यवसायमे निश्चित रकमसे कम लाभ होने कौ 
अवस्थाम रुपया देनेदेः लिए इस संविधानके श्रारम्म होनेसे 
पहिले स्वीकार किया गया हो | 
(ड) "पेन्शन” का अर्थ है, किसी व्यक्तिफों अथत्रा उसके लिए दी 
जानेवाली कोई भी पेन्शन, चाहे वद् भा०से दी जानेवाली 
हो या न हो, और उसमे इस प्रकार दिये जानेवाले अवकाश- 
प्रात्ष वेतन, कार्य उक्तिके लिए इत्ति-दान ओर रस प्रकारकी 
कोई रकम या रकमें जो वन्धाननिधि (प्रविजेंट फइ) के चदेके 
वापस देनेके रूप में हो, चाहे वह व्याजसदित हो, या व्याज- 
रहित या उसमें दूसरे किसी प्रफारकी इद्धि दो 
(ढ) “सावजनिक विशप्ति? का अथ है, भारतगजठ (सूचना-पत्र) 
अथवा किसी राज्यके राजकीयनाजट्म, जैसीकि स्थित्ति दो 
दी गयी विज्ञप्ति 
(ण) “सुरक्षा-निधि” में सचित पूँजी भी सम्मिलित है... 
(त) “कर लगाने” में कोई कर या अन्तःकर लगाना सम्मिलित है, 
बह सामान्य, स्थानीय या पिशिष्ड स्रूपवाला हो; ओर 
“क्षर” का भी अथ उसीके अनुसार समझा जाय 
(थे) “झ्ाय कर” में अतिरिक्त लाभकर जेसे करभी सम्मिलित हें; 
(द) रेलवेमें ऐवी ट्रामवे भी सम्मिलित है,जो कि किसी 
म्यूनित्िपैलिटी (नगर-समिति) तक ही सीमित न रो 
(घ) “संघ रेलवे” में कोई देशीराज्य-रेलवे सम्मिलित नहीं है 
किन्तु ऐसी रेलोको छोड़कर जो छोटी मोटी रेले नहीं है, वे 
सभी इसके अन्तगत समभ्री जायेगी 
(न) “देशीराज्य-रेलवे” से अभिप्राय उस रेलवे से है, जिसका 
मी ग्रथम परिशिष्टके भाग ३ मे उस समय गिनाया गया 
कोई राज्य दो, ओर जो वैसे राज्य द्वारा या उक्त राज्यकी 
ओरसे उस समभोतेका अ्रनुतरण न करते हुए चलायी 
जाती है, जो समभोता कि उस राज्यके साथ भारत-सरकारने 
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"विधानकै सशोधन- 
वी कायं-अणाली 


किया हो, या भारत-सरफारकी श्रोरसे किया गया हो, अथवा 
उस राज्यके साथ सघ-रेलवेकी चलानेबाली किसी कम्मनीने 
किया दो ; 

(१) “छुटी-मोटी रेलवे”से अभिप्राथ ऐसी रेलवेसे है, जो 
विल्कुल एक ही राज्यमें सीमित हो, और एकसदश या 
भिन्न पररीवाले संघ-रेलवेकी लगातार यातायातक्री #ंखला 
नहीं बनती हो; 

(फ) परिशिष्ट” से इस संविधानका परिशिष्ट अभिमग्रेत है; 

(बु) “परिगणित जातियों” से प्रथम परिशिष्ठके भाग १ में उस 
समय गिनाये गये क्रिसी राज्यमे संवद्ध ऐशी जातियों, ऐसे 
बंशों या ऐसी आ देवाभीजातियो श्रथवा ऐसी जातियों, बंशों 
और आ दिवातीजातियोंके अन्द'के उप विभाग अथवा उनके 
समूह अभिप्रेत हैं, जो भारत सल्‍कार ( परिंगणितजाते 
सम्बन्धी) आदेश १६३६, भारत-तरकार-व्यवध्या १६४४ 
के पंचम और पए्ठ परिशिष्टोंके प्रयोजनार्थ तैसे प्रान्तके लिए 
परिगणित जातियाँ कहके निर्दिष्ट किये गये है, 

(भ) “परिगणित आदिवासी जातियों?” से प्रथम परिशिष्टके भाग 
१ भे उस समय गिनाये गये राज्योंसे अष्टम परिशिष्टवे 
भाग १ से ६ के जो भाग क्रमशः सवन्धित हैं, उनमे 
उल्लिखित आदिवासीजातियों या समुदाय अभिप्रेत हैं | 

(२) जबतक प्रकरणते दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तबनक इस 
सविधानकी व्याख्याके लिए. रूामात्य परिभाषा-व्यवस्था १८६७ (संख्या १०) 
लागू होगी । 

(३) इस संविधानमें पार्लामिंठ या पार्लामेंटद्वारा बनायी गयी व्यवस्थाश्रों 
या विधानोंबे किती निर्देशमें अथवा प्रथम परिशिष्टके साग १ में उस समय 
गिनाये गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिकाहद्यात निर्मित व्यवस्थाश्रों के या 
विधानोंके किसी निर्देशमे, राष्ट्रवत या राज्यपति हा, जैसी.क स्थिति हो, 
बनाये समयादेशके निर्देशका भी समात्रेश समभा जायेगा | 


साग १६ 


संविधानका संशोधन 
३०४, (९) पार्लामेंटके किसी भवनमे इसके लिए विधान-मतौदा 
उपस्थित करके सं वधानके संशोधनका सूडपात क्रिया जा तकेगा, और जब 
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प्रत्येक भवन के रारे सदस्योके बहुमत तथा उपस्थित मतदाता सदस्योंके कमसे 
कम दोतिहाई वहुमतसे वद्द विधान-मसौदा पा्॑त हो जाये, ती वह स्वीकृति 
प्राप्त करनेके लिए राष्ट्रततिके समक्ष रखा जायेगा और उसकी स्वीकृति प्रात 
होने पर, विधान-मभौदेकी शत्तोंके अनुभार संविधान संशोधित किया जा 
सकेगा 


किन्तु साथ ही, यदि ऐसे सशोवन से--- 
(क) सातवें परिशिष्टकी सूचियोमसे किठीमे; 
(ख) पार्लोमिटमे राज्योके प्रतिनि घित्व में, अथवा 
(ग) परमन्गयालयके अ्धिकारोंमें 


कई परिवत्तन अभीष्ट हो, तो प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय 
गिनाये गये राज्योम कससे कम आये राज्योंबी व्यवस्थापेकाश्रोध्ारा और 
उक्त परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये राज्योंम कमसे कम एक 
तिद्दाई राज्योकी व्यग्स्थापिकाओं हारा उस सशोधनका सकारा जाना झावश्यक 
हो | 


(२) अभी आये हुए खडमे किती गतके रहते हुए भी, राज्यपतिकी 
चुननेकी रीतिके, या प्रथम परिशिष्टके भाग १ मे उस समय गिनाये गये किसी 
राज्यकी व्यवस्थापिकाके भवनोंकी सख्या के, सम्बन्बसे इठ सविधानके बन्धानोंमे 
कोई परिवत्तन करानेके उद्देश्य्से कोई तशोधन-तभी रखा जा सकेगा, जवकि 
उस राज्यकी व्यवस्थापिका,सभा, या जदाँ राज्यक्री व्यवस्थापिक्रा परिषद्‌ भी 
हो, वर्दों राज्यक्ी व्यग्स्थापिकाके किसी भवनमें इसके लिए, विधानमसौदा 
उपस्थित किया जाये और उस व्यवध्थापिका सभा द्वारा और जहाँ राज्यकी 
व्यवस्थापित्रा परिषद्‌ भी हो, वर्हाँ राज्यकी व्यवस्थापेकाके द'नों भवनों द्वारा 
व्यवस्यापित्रा-सभा या दोनों भवनोकी, जैसी के स्थति हो, सारी सदस्य-सख्याके 
वहुमनसे पास हो जाये, तो वह सकारनेके लिए पालामेंटके समक्ष रखा 
जायेगा, और जब वह्द पार्लामैंटक्े प्रत्येक भवनद्वाग उसकी सारी सदस्य- 
संख्याके वहुमतसे सकार लिया जायेगा, तो राष्ट्रगतिके समच्ष ध्वीकृतिके लिए. 
र” जायेगा और विधानमसौदे पर उसकी स्वीकृति मिल जाने पर विधान- 
मशेदेकी शर्तोंकि भनुसा' सवधान सशोधित किया जायेगा। 


व्यास्या--य॒दि प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में राज्योका कोई समूह 
निर्दिष्ट हो, तो इस घागके खंड (१) में जुड़े हुए वन्वानके प्रयोजनाथ सारा 
समूह एक राज्य समभा जायेगा | 


१२४ 


%ल्२सख्यकीके लिए 
रथायोंवा सरक्षय 
केत्रल दस वर्ष तक 
रहेगा, यदि उसझा 
प्रओेग. सत्रिश्वतका 
सवोपन करके उत्ते 
आगे भी जारी न 
रुप जाप 


४राज्य - सची' के 
कुछ विपयके सग्वप 
में “सनाधिकार- 
सूची' के विपयोकी 
भांति पार्लामेण्टको 
विधान वननिका 
अधिकार 


२०४ इस संवेधानकी धारा ३०४ में किपी वैसी वातके रहते हुए. 
भी, पार्लामेंट में या प्रथम परिशिष्ठके भाग १ में उस समय गिनाये गये किप्ती 
राज्यकी व्यवस्था पेकामे, मुसलमानों, परिगणित शतियो, परिंगरितआदिवापी 
जातियों अथवा भारतीय-ईसाइयोके सरक्षणके वारेम इस संविधानके वन्धान, 
इस संविधानके आरंभ होनेकी तारीखसे दस वर्षके भीतर तक संशोधित नहीं 
किये जा सकेंगे, ओर दस वर्ष वीतनेके वाद तो ये बन्धान तभी क्रियाकारी रह 


सकेगे, जवक्ि संविधानमें संशोधन करके उन्हें आगे जारी रखा जाय | 


साग १७ 


अश्थाथी ओर शक्तान्तिकालीन पन्धान 


३६०६. इस संविधानमे किसी बैती वातके रहते हुए भी, पा मिंटको 
इस संविधानके श्रारंभ द/नेकी तारीखसे पाँच वर्ष तक निम्न विषयोक्रे वारेमें 
विधान बनानेत्रा अधिकार होगा, मानों ये विषय “समाधिकार सूची” में 
उल्लिखित हो, श्रर्थात्‌ :-- 

(क) बूती और ऊनी ग्ख, कागद ( जिसमें तराचार-पत्रका 
कागद भी सम्मिलित है ) खाद्य पदार्थ ( जिसमे भों जनोपयोगी 
तेल-वीज और तेल भी सम्मिलित हैं ), मिद्टीड़ा तेल और 
उससे बनी हुई वस्तुये, यनन्‍्दद्धा। संचालित गाड़ियोंके 
अलगसे पुज, कोयला, लो ., इस्पात श्रौर अवरकका किसी 
राज्यके अन्दर वाणिज्य-व्यातर, श्रथत उनका उतलादन, 
माँग-पूत्ति और वितरण, 

(ख) स्थानच्युत व्यक्तियों डी सहायता देना और पुनर्वातित करना; 

(ग) इस घाराऊफ़े खण्ड (क) और (ख) में वर्शित विषयोप्ते सबध 
रशनेवाते विधानोंके उल्लंघन करनेतगा अपराध, उन विषयों 
से किसीके प्रय'जनाथ पूछ॒वोंठ और आफड़े, उन विपयोपेसे 
किसीके संबधमें परमन्यायालयके अतिरिक्त अन्य सभी 
न्‍्यायांलयोके अधिकार क्षेत्र और अधिकार, तथा उन विषयों- 
मेंसे किसीके सवधमें शुब्क-किन्द् ऐसे शुल्क नद्बी जो किसी 
न्यायालय द्वारा लिये जाँय, 

किन्तु साथ दी, पालमिंट द्वारा बनाया हुआ कोई भी विधान, जिसे 

पालमिंट इस धाराके वन्धानोके अ्मात्र्में बनानेके ज्िए समथ न होती, उक्त 
अवधिके समाप्त होनेपर जहाँतक उसे बनानेमें पार्नामेंट समर्थ नएटीं है, वहाँ 
तक क्रियाकारी नहीं द्ोगा, सिवाय उन वानोंके, जो उक्त अवधिके समाप्त 
दंनेके पूर्व की जा चुकी दो या करनेको रह गयी हो | 


ड्‌ 


१२५, 


प्रचलित विजनोंका ३०७. (?) इस संविधानके दूसरे वन्धानोंके आधीन रहते हुए, 
ओर फेर-फार के इस सवधानके आरंभ हानेके पूर्वज्ञणतक भारतके राज्य-त्षेत्रम प्रचलित 
उ के गृहात रूपोंका उसी व्धान तवतक चालू रहेंगे, जव तक कि उस व्यवस्थापिवा अथवा 
७५323: दूसरी सक्षम राज्यसत्ता द्वारा वे परिवर्तित, निरस्त या संशोधित नहीं कर 
दिये जाँय । मर 
(२) राष्ट्रपति आदेश निकालकर यह वन्धान बना सबेगा, कि आदेशमें 
डब्लिल्ति श्रमुक तारीखसे भारतके राज्यक्षेत्र या उसके किसी भागमें प्रचलित 
कोई विधान ऐसे सशोधन परिवर्धनके आधीन रहते हुए चालू रहेंगे, चाहे 
वह निरस्त या संशोधत करने वाला हो, उक्त विधानके वन्धानोक्रों इस 
सविधानके वंन्धानोसे मेल वैठानेके लिए राष्ट्रपतिको ध्ावश्यक या उचित 
जान पड़े, तवतक चालू रहेंगे, जवतक व्यवस्थापिका या कोई दूसरी समर्थ 
राज्यसचा उसे निरस्त या सशोधित न कर हे. और ऐसे सशोधन-परिवर्धनों 
पर विसी न्यायालयमे कोई आचि न उठायीजा सकेगी | 
व्याख्या १--इस अध्याथ में “चालू विधान?” पदमे वह विधान भी 
सम्मिलित समझा जायेगा, जो इस सविधानके आरंभ होनेसे पहिले भारतके 
शज्य-क्षेत्रम किसी व्यवस्थाप्रिका या दूसरी द्रिसी सम राज्यसच्ता द्वारा पास 
किया या बताया गया हो, और साथ ही पहिलेसे निरस्त न कर दिया गया 
हो, यद्यपि वह या उसके भाग उस समय सवथा या विशेष ज्षेत्रोमि चालू न हो । 
, ध्याख्या २--भारतके राज्य-क्षेत्रमें किसी व्यवस्थापिका या दूसरी किसी 
समर्थ र/ज्यठुत्ताद्वारा पास किये गये या बनाये गये विधान, जो इस सवेधान 
के आरभ होनेसे पूर्वक्षण तक भारतऊ़े राज्य क्षेत्रम कायकारी होनेके साथ 
साथ बाहरी राज--क्षेत्रमे भी कार्यकारी रहे रो, पूर्वोक्त सशोधन-परिवर्धनके 
साथ दाहरी गज्य-क्षेत्रम कार्यकारी बने रहेंगे। 
व्याख्या ३--इस धाराकों किसी वातसे यह अर्थ नहीं लगाया जा 
सकेगा, कि किसी अस्थायी व्यवस्थाक्षा चालू होना उसकी समातिफी अन्तिम 
तारगीखके बाद भी जारी रखा जा उुकेगा | हे 
फेटरल न्‍्णयालय्के ३०८ (१) इस सविधानके आरंभ होने? तारीखसे पूर्नत्नण तक, 
न्याशवीयोका परम फेडसल-न्याताल -के पदाधिकारी न्यावाधीशोने यदि अरना दूसरा निश्चय 
न्याजाता डा सप- नहीं किया द्वो, तो उसी तारीखसे वे परमन्यायालयदेः न्यायाधीश दो जाएंगे 
कप अं ओर तबमे वे ऐमे चेतन, भत्ते, छुट्टी ओर पेंशनसे संव घेतर अधिकारोके अधि- 
वा दोवा पसन्‍्ण-. “गे; जोकि इस संदिधानवी-घारा १०४ के अनुसार परमन्यायालयके 
दात-की ू४र+न्हरित अवोधीशाे वारेम वन्ध्नान किये गये हैं । 
दिया शा (२) द्ख सविधानदेः आरभ +) जाने पर फेडरल-न्वायालय के विचारा- 
घं,न सभी दौवानी या फ्रौजदारी (अर्थ या दरइ विधानीय) बाद (मुकदमे) 
अपील, अर रायवादियों प.मन्यायालवके दाथमे चली जायेगी और उनकी 


सविधास के >रभ 
होनेके।घ्थात्‌ इरके 
बन्‍्वानों के अधीन 
न्ग॒यालयों राज्यमत्ता 
ओर पशथपिकारियो 
दारा $६जेंको जारी 
रखना 

उच्च न्यायालयोके 
नन्‍्यायाबीशेाके सर्व- 
बम वन्‍्चान 


सवबज्री अस्थायी 
व्यवम्यापिका तथा 
राष्ट्रति अजिके 
बारेमें बन्‍्चात 


सुनवाई और उनका निशुय परमन्यायालयके अ्रधिक्रार-स्षेत्रके अन्तगत हो 
जायेगा, तथा इस संविधानके आारंस होनेके पृ्वज्ञण तक फेडरल न्यायालयद्रे 
दिये हुए निणतर ओर श्रारेश वैसे ही बल और प्रभाव रखेंगे, मानों वे 
परम-त्या लय द्वारा दिये गये हों। 

(३) इम संविधानके आरंभ होनेकी तारीख़को ओर उसके वाद भी 
भारतके राज्य क्षेत्रके अन्तगत किसी न्यायालय की किसी डिग्री या श्रादेशोके 
विरुद्ध अ्रथवा उनके सम्वन्धमें अपीलों और प्र/थना-पत्नोके लेने और निर्णय 
करनेका रापरिपद्सम्राटका अधिकार क्षेत्र, जिसमें सम्राटके परमाधिकारके वलपर 
रुम्नाद्‌ द्वारा प्रयोग किये जाने वाले दरइ-बिपयक श्रधित्रार-क्षेत्र भी सम्मिलित 
हैं, समाप्त टो जायेगा और उस दिन सपरिपद्‌ सम्रादके समक्ष विचार धीन 
सभी श्रपील, और प्रार्थना तथा दूसरी कार्यवादियाँ परमन्याप्रालयक्े द्वाथमे 
आ जायेगी और वद्दी उनका निश॒य करेगा | 

(४) दस घाराके बधानोक़ों कार्यरूपमे परिणा करनेके लिए पार्लो- 
मेश्ट विधान द्वारा बधान बनायेगी। 

३०६, भारतके स्मस्त्र राज्य-क्षेत्रके दौवानी, फौजदारी ओर 
राजस्वके अधिका -छोत्रवाजे सभी न्यायालय तथा सभी न्याय प्रवन्ध कार्य 
और कार्यालयसे सम्बन्ध रखनेवाले सत्ताधारियों और पदाधिकारियोंको 
इस संविधानके वन्वानोक्ले आधीन रहते हुए, अपने अपने इत्योंक्ों करते 


रहना द्वोगा । शिममिर ति 
३१०, इस स्विधानके आरंभ होनेकी तारीखके पूवक्ञणतक उच्च 


न्यू/यालयके पदाधिकारी न्यायाधीशोंने यदि दूसरा निश्चय न. कर लिया हो, 
तो उप तारंखसे वे वैसे राज्यके उच्चन्याथालयके न्यायाधीश हो जायेंगे, 
और उन सभी वेतन, भत्ते, छुट्टी और पेंशन संबंधी अधिवरारोंके अधिः री 
होगे, जो इस संविधानकी घारा १६७ में उच न्याय लगके न्यायाधीशोके 


वारेमे वन्‍्धान किये गये हैं | 
३११. (१) जबनक पालमिण्टके दोनों भवन इध सविधानके श्राधीन 
विशपूर्वक संगठित न हो चुके, और प्रथम अधिवेशनमें सम्मिलित होनेके 
लिए बुलाये न जा चुके हो, तवतक भारत-उपनिवेशक्री सविधान सभा 
पार्लामेश्यकों दिये हुए सारे अधिकारोंका प्रय॑ ग और कतव्योका पालन स्वयं 
करेगी, तथा पाज्षमिसटके प्रत्येक भवनके निर्वाचन और उसकी हग्बद्द बातों 
तथा इस संविधातके वन्धानोड़ों कार्यरूप देनेका लिए. किये जानेवाले 
आनुषणिक और पा ण.ममूत विषयोंके वारेमें वन्‍्धान करनेके लिए, विधान वना 
सकेगी, जिसमेक्ि निर्वाचन-क्षेत्रकी सीमावन्दी मी सम्मिलित है । 
व्याब्या--इस खश्इके प्रयोजनाथ भारत-उपनिवेशक्री संविधान-सभा- 
में वे सदरुप भी सम्मिलित समके आयेंगे, जो आफऊर्मिक रूपते रिक्त हुए 


प्रथव. परिशिप्य्के 
भाग श्के प्रत्येऊ 
राप्यकी अस्थायी 
न्यवस्थापिफा तथा 
उसके. राप्यपति 
आिकि बॉरेमें 
वन्‍्धन 
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स्थानकी पूचिके लिये एतदर्थ सवा द्वारा बनाये हुए नियसोंके अधुमार 
छुने गये हों; किन्तु इसमे वे सदस्य नहीं सम्पिलित उसके जायेगे. जो किसी 
ऐसे क्षेत्र प्रतिनिधत्व करते हों, जो प्रथम परिशिष्टमें नहीं मिनाये गये है। 

(२) - भारत-शासन व्यवस्था १६३४, के अनुसा( उपनिवेशकी 
व्यवस्थापितके रूपमे जब सेविधान समा काय करेंगी, तो उस सभाता 
समाध्यक्ष इस धारके खण्ड (१) के श्राधीन कार्य करनेबाली संविधान सभाका 
समाध्यक्ष वना रहेगा । 

(३) जवनक ऊ्ि इस सविधानके भाव ५ के प्रव्याय ६ के वन्धानोंके 
अनुसार राष्ट्रतिका निर्वाचन न हो जाये, और गइ अपने पदपर शासीन न हो 
जाये, तवनक भारत उपनिवेशकी सविधान-सभा द्वारा उस कासके लिए 
निर्वाचित व्यक्ति भारतका अ्रस्थायी राष्ट्रपति रहेगा। 

(४) इस सविधानके आरम्म हंनेके पूवच्षण तक भारत-उपनिवेशके 
मत्रियोका पद धारण करनेवाले सभी व्यक्ति इस सविधानके आरम्भ होनेके 
वाद, इसदे। अनुमार श्रस्यायी राष्ट्रातिकी मंत्रि-परिषद्के सदस्य हो 
जायेंगे। 

३१२. (१) जब तक प्रथम परिशिष्टके भाग १म उस सम गिनाये 
गये प्र,्येफ़ राज्यकी व्यवस्थापिकाके एक अथवा दोनों भवन इस सविधानके 
बन्धानोंके अनुसार विधिपूर्वक सगठित न हो खुके दों, और प्रथम छविवेशन में 
सम्मिलित दोनेके लिए घुलाये नजा घुके हो, तवतक् इस सविशनके 
आरम्म होनेके पूर्वक्षण तक जैऐ, प्रान्तोडी व्यव्स्थाप्रिकाके एक या दोनों 
भवन उन अधिका-का प्रयोग और उन करत्तंव्योडा पालन बरेगे, जो ऐसे 
राज्यकी व्यवस्थापिकाके भत्नन या सवनोशों इस सविधानके वन्धानों द्वारा 

दिया गया है। 

(२) रख सरविधानके आरणम्म होनेके पृवन्षणनक किसी प्रान्तकी 
व्यवस्थापिका सभाके समभाव्यक्ष या व्यवस्थापिक्रा-परिषद्के अध्यक्षका पद 
आप करनवाला व्यक्ति इस सविधानके आरः्मके वाद इसके प्रथम परिशिष्ट 
के भाग १ में उस समय गिनाये गये वैसे राज्यकी व्यवस्थापिका सभावा[्‌ 
सभाध्यक्ष और व्यवस्थात्रिका परिषदृक्ा अध्यक्ष, जैसीकि स्थिति हो, तब॒तक 
वना रहेगा, जवाक ऊ्लि ऐसी सभा या परिण्दू इस धाराके सणश्ढ (१) के 
अनुसार काय करनी रहेगी। 

(३) जबतक इस सविधानके भाग ६ के अव्याय २ के बन्धामोंके 
अनुसार नया राज्यपति निर्वाचिन (नियक्त, न हो जाय और अपने पदपर 
हट अक ने हो जाय, तबनक वह व्यक्ति, जो इस सिधानके आरम्म होनेके 
हनन आर एफ पियक ल मे जाग करता रहा हो, सविधानके 

में उस समय गिनाये गये वैसे राज्का 


श्श्ध् 


अस्थायी राज्यपति होगा | 
(८) इस संविधानके आर होनेके पूर्वान्नण तक किसी प्रान्तमें 
मंत्रियोके पद धारण करनेवाले सभी व्यक्ति इस संविधानके प्रारम्भ होनेके 
बंद, प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिनाये गये वैसे राज्यके 
परत अस्थायी राज्यपति- मंत्रिपरिधद्के सदस्य हो जायेंगे | 
के: 7२5 कक ३१३. (२) इस संविधानकी घारा ३११ के खयड (२) के वन्धानोंदे 
बदि के ऋंवियार आरधीन रद्दते हुए, राष्ट्रगात किन्‍्हीं कठिनाइयोफो, विशेषतः जिनका संवध 
भारत शासन व्यवस्था, १६६५ के वन्वानोसे इस संविधानोके वन्शनों तक 
लानेसे है, दूर करनेके लिए आदेश &/। यह हिदायत दे सकेगा, कि उल्लि- 
खित अबधिके बीच यह संविधान ऐसे फेर फारके साथ कायकारी होगा, जिसे 
| आवश्यक या उचित समझे, चाहे वह फेर-फार परिवर्सन, परित्रधन या 
निरसनके रूपमें हो; 
किन्त साथ ही, संविधान क भाग ४ के न्नरध्याय २ के अनुसा विःधे- 
पूर्वक संगठित पार्लामेठ की प्रथम बैठकके वार ऐसा कंई शादेश नहीं 
निकाना जायेगा | 
(२) इस धाराके खण्ड (१) के अनुसार निकाता गया प्रत्येक्र श्रादेश 
पार्लामेंठके प्रत्येक मवनके समक्ष रखा जायेगा | 


जाग शृ८ 


प्रारम्भ और पुरानी व्यवस्थाओं का निरसन 


३६३१४ यह संविधान" '“** “को वायकारी होगा | 

निरसन ३१४. भारतीय स्वाधीनता-व्यवस्था, १६४०, वेथा भारत-शाउन 
व्यवस्था, १६३४ जिसमें भारत (केन्द्रीय शासन और व्यःस्थाप्रेका ) 

व्यवस्था, १६५६, तथा भारत-शासन-व्यवस्था, १६३४ के संशोधन और 

पूरक रूपसे की गयी सारी व्यवस्थायें बेकाम हो जायेगी । 


प्रारम 


ररेह - 


पहिला परिशिष्दट 
.. (धारा १ और 9 ) 
भारतके राज्य ओर राज्य-क्षेत् 


आग १९ 
वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधानऊे आरंभ होनेके पूवच्षणतक गवनरोंके प्रान्त कद्दे जाते यै-- 
१, मद्रास ६, पूर्वी पञ्ात्र 
२. वम्वई ७, मध्यप्रान्त और वगार 
३. पश्चिमी वद्डाल ८, आसाम 
४ संयुक्तप्रान्त ६, उड़ीसां 
भू. विद्दर 
साग' २ 


वे राज्यक्षेत्र जी सविधानके आरम्भ होनेके पूर्वक्ञणतक चीफ कमिश्नरोंके प्रान्त कह्दे 
- जाते बै--« 


१ दिल्‍ली 
२ पन्‍त-पिपलौदा समेत अजमेर-मेरवा ड़ा 
३ कुर्ग 
भाग रे 
विभाग (क) 
निम्नलिखित देशी राज्य :--' 
१, हैदरावाद १०६ फोल्द्वापुर 
२, कश्मीर ११ मत्स्य राज्यसंच 
३. वड़ोदा १९. पूर्वी पंजाव राज्यसंध 
४ मैसू १३५ राजस्थानसंघ 
५. चावनकोर १४» मध्यमारत राज्यसघ 
६. जयपुर १४७ विन्ध्य प्रदेश 
७. जोधपुर ०१६, सोराष्ट्र राज्यसंघ 
८, वीकानेर १७६ भोपाल 
९५ कोचीन 
विभाग (ख) 


ओर सभी दूसरे देशी राज्य जो इस सविधानके आरम्भ होनेके पूर्वच्ञणत क भारत-उपनिवेश 
के अन्तर्गत थे । 
मार हैं 
अन्दमान और निकोवारके हीए 
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द्वितीय परिशिष्ट' 

[ धारा ४८ (३), ६२ (६), ०६, १०४, १२४ (२), १३५ (२), १४४ (५), १६३ 

ओर १६७ ] 
भाग १२ ह 

राष्ट्रति और प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय गरिनाये गये राज्योंक्े राज्यपतियों 
के संबन्धसे बन्धान। 

१. राष्ट्रपति तथा प्रथम परिशिष्टके भ्राग १ में उस समय गिनाये गये राज्योंके 
राज्यपतियोंकी प्रतिमास निम्नलिखित वेतन दिये जायेगे, श्रर्थात्‌-- मर 

राष्ट्रपतिको । ५,४०० रुपया 
- राज्यके राज्यपनिकों ५०० रुपया 

४३. राष्ट्रपति और राज्यपतियोक्रो श्रपने कायकालमें प्रतिमास निम्नलिखित भच्त 
भी दिये जायेंगे, जिससे कि वे सुविधा ओर सम्मानपूवक अपने अपने पदोंके कर्चव्यों॥ा 
पालन कर सके-- 

राष्ट्रपतिको *** *** ** रूपया 
राज्यके राज्यपतिको ****»* “** रूपया 

३. अपना पदभार ग्रदणकरनेके लिए परिवारसब्ति, यदि परिवार हो, तथा अपने और 
अपने परिवारके सामानसहित यात्रा करनेमें राष्ट्रति और राज्यपति जो वास्तविक व्यय 
हो, उसके बराबर उन्हें भत्ता मिलेगा | 

४ अपने अपने पूरे कायकालमें राष्ट्रपति तथा प्रत्येक राज्यपत्तिकों विना किराया- 
भाड़ा दिये अपने उपयोगके लिए, सरकारी आवात, रेलवे सल्लून, नदीपोत, विमान और मोटर 
गाड़ीके उपयोगका अधिकार होगा और इन सबके रखनेके लिए उनके व्ययका भार 
व्यक्तिगत तौरसे उन्हें नदीं उठाना पड़ेगा । 

४. जब उपराध्ट्रपति या कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपतिके इृत्योंका सम्पादन करता द्वो या 
उसका वह स्थानापन्न हो, या जब क ई व्यक्ति राज्यपतिके कृत्योंका सम्यादन करता हो, तव वह 
इस परिशिष्टके पैरा १ या २ में दिये हुए उन बवेतनों और भत्तोंके पानेका अधिकारी होगा जो 
राष्ट्रपति या राज्यपतिको मिलते थे, जिसके छृत्योंका,“जैसा कि स्थिति हो, वद्द सम्पादन करता है या 
जिसको कि वह स्थानायन्न होता है। इस परिशिष्टके पैगके बन्धान उसके लिए. तव तक लागू 
होंगे, जब तक वह इस प्रकार उसके छृत्योंक्रा सम्पादन करता या उसका स्थानापन्न होता है; 
किन्तु पैरा ३ द्वारा दिये गये वन्धान उतके लिये लागू न होंगे। 

लाग २ 
खड्डके भर प्रथम परिशिष्ठके भाग १ के राज्प्रेक्ति मन्निभ्रोके क्षिए बंधान 
६ संधके प्रधानमन्त्री और प्रत्येक दूसरे सन्त्रीफों वे वेतन और भत्ते दिये जायेगे, 
जो इस संविधानके आरंभ होनेकी तारीखसे पू्वक्ञणतक उपनिवेशके प्रधानमत्री तथा प्रत्येक 
समन्रौको क्रमशः दिये जाते थे | 


श३९ 


७, प्रथम परिशिष्ट्के भाग १ भें उस समय गिनाये गये ऊिसी राज्यके मन्रियोंकों वे वेतन 
ब | न्त्‌ 
और भत्ते दिये जायेगे, जो इस स्विधानके आरभ होनेके तारौखसे पूबरुणतक वैसे प्रान्तक्षे 
मत्रियोझें दिये जाते रहे हो | है 


जाग रे 
जन-भवनके समाध्यक्ष तथा उपसभाध्यक्ष और राज्य-परिपदूके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ओर प्रथम 
परिशिश्के भाग १ वाले राज्योंद्ी व्यवस्थापिका-सभा प्रोंहे सभाध्यक्ष तथा उपसभाध्यक्ष 
और राज्योंकी व्यवस्थापिका परिपदोंके अध्यक्त तथा उपाय्यक्षके बारेंमें वंघाव 

८. जनभवनके समाध्यक्ष और राज्यपरिषदके अ्रव्यक्षकों वद्दी वेतन-भत्ते दिये जायेंगे, 
जो इस सविधानके आरम्भ होने के पूव॑त्व ए तक भारत-उपनिवेशकी संविधान-सभाक्रे समाध्यक्षको 
दिये जाते रदे हों, और जनभवनके उपस्भाध्यक्षु तथा राज्यपरिषद्क्के उपाध्यक्षके वही वेवन-भत्ते 
दिये जायेंगे, जो (५ अगस्त उन्‌ १६४७ के प्रारम्भ होनेके पृ्वज्षण जक केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा 
(लेजिस्लेटिव एसवली) व्यवस्थापिका सभा के उपसभाध्यक्ष और केन्द्रीय राज्यपरिषद्‌ ( कॉविल 
आफ स्टेट) के उपायक्ष क्रो क्रमशः दिये जाते रहे हों। 

६. प्रथम परिशिष्ठके भाग १ मे उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी व्यवस्थापिका- 
समाक्ते सभाध्यक्ष तथा उपसभाध्यक्ष ओर व्यवध्यातरिका -परिषदके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष शो वही 
वेतन-भत्त दिये जायेंगे, जो सविधानके आरम्भ द्वोनेके पूवक्षणतक वैसे प्रान्तकी व्यवस्थापिका- 
सभाके समाध्यक्ष तथा उपसभाध्यक्षतो, और व्यवस्थापिका-परिषद्के अव्यक्ष तथा उराध्यक्षत्री 
क्रमशः दिये जाते रहे हो, और यदि वैसे प्रान्वम कोई ब्यवस्थापिका-परिषद्‌ नहीं हो, तो उस 
राज्यकी व्यवस्थापिका परिषद्के श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्षक्ों वह वेतन-मच दिये जायेंगे, जो इस 
राज्यका राज्यपति निश्चित करे | 


बा 


साग ४ 
परमन्याधालय तथा उच्चन्याथालयके न्याथाधीशोंके ज्िए. बधान 
१० परमन्यायालय तथा भारत राज्पत्तेत्रके अन्तर्गत प्रथम परिशिष्ठके भाग रे 
में उस समय गिनाये गये राज्योंको छोड़कर प्रत्येझ़ उच्चन्यायालयके न्यायाधीशोंको उस समयके 
लिये, जिसेक्रि वह वास्तविक सेवार्मे लगाये, निम्न दरसे मासिक वेतन दिये जायेगे, श्रर्थात्‌-- 


परमन्यायालयके मुख्यन्यायाधीशको ५,००० रुपया 
परमन्योयालयके किसी अन्य न्यायाधीशको ४,२०० ? 
उच्चन्यायालयके मुख्यन्याया धीशको ४,००० 9 
उच्च न्यायालयके किसी अन्य न्यायाघीशको ३,४०० २ 


किन्तु, यदि परमन्यायालयका कोई नन्‍्यायाधीरा नियुक्तिके समय भारत-सरकारकी, या 
किसी पूर्वगाझों सरकारकी, अथवा प्रथम परिशिष्ठके भाग १ में उस समय ग्रिनाये गये किसी 
राज्यकी सरकारकी या उसके किसी पूर्व॑ंगामी सरकार सेवाके लिए. (शारीरिक अपमर्थता या 


आहत दोनेकी पेंशनके अतिरिक्त) पेंशन पा रद्या हो, तो परमन्यायालयमें सेवाके लिए; मिलने- 
वाले उसके वेतनमेंसे पेशनकी रकप्त घय दी जायेगी | 


१३२ 


११, अपने कतव्योंके संबंधमें भारत-सरकारके क्षेत्रमें यात्रा 'करनेके लिए परम- 
न्यायालयके मुख्यन्यायाधीश श्रथवा दूसरे किसी न्यायाधीश दो, तथा' उन राज्योंकों छोड़कर जो 
प्रथम परिशिष्ठके भाग ३सें उस समय ग्रिनाये गये है, मारतके दूसरे राज्यक्षेत्रमे, अवस्थित उच्च- 
न्यायालय के मुख्यन्यायाधीश अ्रयवा दूसरे क्रिप्ती न्‍्यायाघीशका जो खर्च हो, उसकी पूर्तिके लिए 
वैसे उचित भत्ते दिये जायेगे और यात्राके सवंधम वैसी उचित छुविधायें दी जायेगी, जो परम- 
न्यायालयके मुख्यन्यायाधीश तथा दूसरे न्‍्यायाधीशोंके लिए राष्ट्रति श्र उच्चन्यायालयके 
मुख्यन्यायाघीश तथा दूसरे न्यायाधीशोंके लिये राज्यपति समय-समयपर निर्दिष्ट करे | 

१२६ (१) परमन्यावालयके मुख्यन्यायाधीश अथवा किसी दूसरे न्यायाधीशके छुट्टी 
या पेंशनसंबंधी अधिकार उन वधानोंके आधीन रहेंगे या शासित होते रहेंगे, जैसीकि स्थिति 
हो, जो फेडरल न्यायालयके किसी ऐसे न्यायाधीशके लिये लागू रहे हों। 

(२) प्रथम परिशिष्टके भाग ३ में उस समय गिनाये गये राज्योंको छोड़कर भारतके 
राज्ज्षेत्रम किसी उबन्यायालयके मुख्यन्यायाधीश अथवा किसो दूसरे न्यायाधीशके छुट्टी अयवा 

पेशनसवधी अधिकार उन्हीं वंधानोके अनुसार रहेंगे, जैतीकि श्थिति हो, जो इस सविधानके 
आरंभके पृ्ज्ञणतकके वैसे न्यायालयके वैसे किसी न्यायाध्धाशके लिये लागू रहे हो। 

(३) इस पैराके प्रयोजनाथ ऐ,ा कोई व्यक्ति, जो इस संविधानके आरम्भ होनेकी तारीखते 
विशेष उद्देश्य के लिए न्यायाधीश, स्थानापत्न न्यायाधीश या अपर न्यायाघीशके रूपमे कार्य 
करता रद्दा हो, केतल उसी अवस्थाम जबकि ऐसे विशेष उद्देश्यके लिए न्यायाधीश, स्थानापन्‍न 
न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशके रूपमें, न्यायाधीशके पदपर स्थायी रूपसे नियुक्त किये जानेकी 
संभावित अब घैतेक विता बीचमे क्रिसी विच्छेदके, लगातार सेवा करता रह्य हो, वह उक्त 
तारीखको विशेष उद्देश्यके लिए न्यायाधीश, स्थानापन्‍न न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के पद 
पर सेवा करनेवाला माना जायेगा | 

१३, इस भागमे यदि प्रकरणसे दूसरा श्रर्थ अ्रभिप्रेत न हो, तो-- 

(क) “मुख्यन्यायाधीश» के अन्तग्रंत स्थानापन्‍न मुख्यन्यायार्धश भी आता है; और 
“धफ्यायाधीश” के अन्तर्गत विशेष उद्देश्यके लिए न्यायाधीश, स्थानापन्‍्न 
न्यायाधीश और अपर-न्यायाधीश भी आनाते हैं। 

(ख) “वास्तविक राजसेवा” के अ्न्तगंत--- 

(१) न्यायाधं,शके रूपमे काम करनेमे या ऐसे दूसरे कृत्योंके पालन करनेमे, जिन्हेकि 
राष्ट्रपति या राज्यपति, जैसीकि स्थिति दो, पूरा करनेके लिए उसे हिदायत दें, या जिन्हेंकि इस 
सविधानकी धारा २८६ के अनुसार नियुक्त किया गया कमीशन (समितक) पूरा करनेके लिए 
उसे हिदायत दे, न्‍्यायाधीशने जो समय लगाया हो, वह समय, 

(२) अवकाश ।जसमेकि वह समय सम्मिलेत नहीं है, जवकि न्यायाधीश छुट्टी लेकर 
अनुपस्थित रद्द हो, ओर--- 

(३) किसी उच्चन्यायालयसे परमन्यायालयकों या एक उच्चन्यायालयसे दूसरे उच्च- 
न्यायालयको बदली किये ज़ानेपर पद-अहण करनेके लिए लिये जानेवाले समय 

. सम्मिल्षित समके जायेगे । 


१३३ 


साग ५ 
सारतके सह-आय-व्यय-निरीौक्षकके बारेसें बन्धान 
१४५ भारतके-मद्दा-आय-व्य7 निरीक्षक करी चार हजार रुपया प्रतिमाम वेतन दिया जायेगा। 
१५, सारतके मद्दा-आय-व्ययनिरीक्षकके अनुपस्यितिकी छुट्टी या पेशनसम्बन्धी अधिकार 
उन्हीं बन्धानों द्वारा नियत्रित होगे या नियंत्रित होते रहेंगे, जोकि इस तविधानके आरंभ होनेके 
पृर्वक्ञणतक भारतके महा-आय-व्ययनिरीक्षअके लिए लागू रहेंदों, और उन वन्धानोंमे गव॑नरजेनरल- 
के लिए + ये गये सारे निरदेशोसे राष्ट्रतिके लिए किये गये निर्देशोंका बोध होना समभा जायेगा। 


_सच०+०बट 2 नमक >> 


तत्तीय प्ररिशिष्द 

[धारा ६३१ (४), ८', १०३ (६), १४४ (२), १६४ और १६५ ] 

घोषणाओं की वाक्यावली 
१ 
सघक़े मंत्रोफे पढके लिए जी जाने वाली शपथक्षी वाक्यावली ।-- 

“मैं अम्रुक, ऋृदयसे सम्मोदन करता (या सौंगध केता ) हूँ, कि मैं विधानद्वारा 
सस्थापित भारतीय सविधानके प्रति सच्ची भ्रद्धा और भक्ति रखूँगा, ओर सघके मन्रीके पदभारको 
मैं नष्ठा ओर सदसद्‌-विवेकके साथ निमाऊँगा और बिना किसी दवाव या अनु्रह, बिना किसी 
राग या हेपके सभी प्रकारके लोगेंके साथ संविधान और विधानका अनुसरण करते हुए ठीक 
तौरसे वरतूँगा /? 

र्‌ हि 
संघके भंत्रीके लिए गोपनीयताऊे शपथकी वाक्णवत्नी -- 

“मे अम्ुक, दृदयसे सम्मोदन करता (या सौगंध लेता ) हूँ, कि मै प्रत्यक्षरूपसे किसी 
व्यक्ति या किन्‍हीं व्यक्तियोंके पास ऐसे विषयकी, जो मेरे सामने विचारार्थ लाया जायेगा या जो 
मुझे मंत्रीके रूपमे मालूम होगा, न तो पहुँचाऊँगा और न ऐसे ब्यक्ति या व्यक्तियोंके सामने 


खोलूँगा, पेवल मन्नीके कर्च॑व्योके उचित पालनके लिए. जबलव आवश्यकता , पड़ेगी, तो मै 
दैसा करूँगा 2? 


जन 


| न 
पाना मेंटऊे सदस्योद्े द्वारा की जानेवाल्ली घोषणाकी वाक्यावली :--- 

“मैं अमुरु, राज्यपरिपद्‌ (या जनभवन ) का सदस्य चुने जाने ( मनोनीत होने ) के 
परचात्‌ गभीरतापूर्व ़ रुच्चे हृदयमे प्रतिशा करता हूँ और घोषित करता हूँ, द्वि मै विधान द्वारा 
सस्थापित भारतीय सविधानके प्रति सच्ची भ्रद्धा और भक्ति रखूंगा और मै रमानदारीके 
जाय उस कत्तेव्यका पालन करूंगा, जो मेरे सिरपर आने वाला है |? हि 

१ | 
परमन्याया जयके न्यायाधीशों द्वाराड़ी ज्ञानेवाली घोषणाकी वाक्ष्यादली :-- 
अभ्ुक, भारतके परभन्यायालयका परमन्यायाघधीश ( न्यायाधीश ) नियुक्त किये 


[4। मैं 


१३८ 


जानेके पश्चात्‌ गंभीरतापूवक सच्चे हमश्यसे प्रतिशा करता हूँ और घोषित करता हूँ, कि मैं विधान 
द्वारा संस्थापित भारतीय संविधानके प्रति चच्ची श्रद्धा और भक्ति रखूँगा और अपनी योग्यता, 
ज्ञान और बुद्धिके अनुतार भरसक ठीस-ठीक और ईमानदारीके साथ बिना किसी दवाव या 
अनुअह और बिना किसी राग या द्वेपके अपने पदके कत्तंदयोंका पालन करूँगा, और” हविधान 
ओर विधानोकी रक्षा करूंगा ।”? 

हि 

प्रथम परिशिष्टके साथ १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यके मंत्रीके पदकी शपथकी 
चाक्यावली ३-८ ? 

''सैं अपुक, हृदयसे यह सम्मोदन करना (सोगंध लेता) हूँ, कि मै विधानद्वारा सध्यापित 
भारतीय सविधानऊे प्रति” रुच्ची भ्रढ्मा और भक्ति रखूंगा, और ईमानदारी और विवे+के 
साथ ““( अप्तुक ) राज्यके मंत्री फे कत्त व्योंडा पालन करूंगा, और मैं बिना किसी दवाव या 
अनुप्रदके, और विना किसी राग या दपके सविधानका अनुतरण करते हुए सभी प्रकारके लोगों- 
के साथ ठीऊ-ठीक वरश्तू गा |? 


है 


हि 

प्रथम परिशिष्टके भाग 4 सें उच् सम्नय गिनाये गये किसी राज्यके मंन्नीके द्वारा ली 
जानेदाल्ी गोपनीयताकी शपथक्ली «क्ष्या|वली :--- 

: में अमुक, हृदयसे यह सम्मोदन करता ( सौगध ज्ञेता ) हूँ कि मै प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूपसे किसी व्यक्ति या किन्दी व्यक्तियोंत़े पास, ऐसे विषयको, जो मेरे सामने विचाराय लाया 
जायेगा और जो मुझे मन्रीके रूपमें मालूम होगा, न तो पहुँचाऊँगा और न ऐसे व्यक्ति या 
व्यक्तियोंके सामने ऐसे विपयको खोलूंगा, केवल ऐसे मत्रीके रूपमे अपने कर्च॑ब्योके उचित 
पालनके लिए. जत्रजब श्रावश्यक्रता पड़ेगी या जब जब राज्यपति किसी ऐसे कृत्योंके संबधमें, 
जिनका प्रयोग वह अपने विवेकके अनुतार कर सकता हो, ऐसा करनेके लिए विशेष रूपसे अनु- 
मति देगा, तभी मैं वैसा करूँगा |? 

७ 

इस परिशिष्टके भाग १ में उस समय गिताये गये फ्िसती राज्यकी व्यवस्थापिकाके सदस्य 
द्वारा की जानेनोली घंोपणाकी वाक्यावली।--- 

- “में अप्तक, व्यवस्थापिका सभा (या व्यवस्थापित्रा-परिपद्‌ )>का सदस्य चुने बाने 
( मनोनीत होने 3) के पश्चात्‌ गमीरता पूवंक सच्चे हुदयसे यह प्रतिश करता हूँ श्रौर्‌ घोषित 
करता हूँ, कि विधान द्वारा सस्थापित भारतीय संविधानश्े प्रति सच्ची श्रद्धा ओर भक्ति रखूंगा, 
ओर मै ईमानदारीके साथ उस कर्त॑व्यका पालन करूगा जो मेरे सिरपर आनेवाला है |” 

ष््प्ज 

डच्चन्थायालयके न्‍्यायाधीशोंद्वाराफी जानेणल्वी घोपणाकी दाक्यावली 

“मै अमुक,**( अमुक राज्य ) के उच्चन्यायालयके मुख्य न्यायाधीश ( न्यायाधीश ) 
के पदपर नियुक्त किये जानेके पश्चात्‌, यंभीरतापू्वक सच्चे हृदयसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ और 
घोषित करता हैँ, कि विधानद्वारा संस्थात्रित भारतीय संविधानके प्रति मैं सच्ची श्रद्धा और भक्ति 


१३४, 


रखूता और टठीक-ठीक ईमानदारीके साथ और अपनी य॑स्यता, ज्ञान और बुद्धिके अनुसार 
मरसक विना किसी दबाव या अनुग्रहके, और विना किसी राग वा देपके अपने पदके कर्सव्योंका 
पालन करूँगा और संविधान/और विधानोंकी रक्षा करूंगा |? 

चतुर्थ परिशिष्द 

[ धारा १४४ (४) ] 

प्रथम परिशिष्टके भाग १ वाले राज्योंक्े राज्यपत्तियोंक्रे लिए हिंदायतें 

१ यदि प्रकरणसे दूसरा प्र्थ अमिग्रेत न हो, तो इन हिंदायतॉम “राज्यपति? के 
अन्तगंत ऐसा व्यक्तिसी सम्मिलित समभा जायेगा, जोकि इस सविधानके वन्धानोंके अनुसार उस 
समय राज्यपतिके कृत्योंका सम्पादन कर रद्द हो । $ 

२. अपनी मन्रि परिषद्श्ा चुनाव करते समय, राज्यपति अपने मत्रियोंगों चुननेमें 
भरसक निम्न रीतिके अनुमार प्रयत्न करेगा, अर्थात्‌, राज्यपति उस व्यक्तिसे परामर्श लेकर, 
जिसके पीछे कि उसकी दृष्टिमें व्यवस्थापिकाफा असदिर्ध बहुमत हो, उन व्यक्तियों को ( जिनमें 
जहाँ तक व्यवहाय॑ द्वो, मद्त््वपूर्ण अ्ल्पंसख्यक समुदायक्रे लोग भी सम्मिलित ड्ये जाँय ) 
मत्रियों को चुनेया, जोकि उस व्यवस्थापिकाका सामूहिक रूपसे विश्वास प्रास करनेमें सबसे अधिक 
सक्षम हों | इस प्रकार चुनाव करते समय वह इस वातका सदा ध्यान रखेगा कि मंत्रियोंम सथुक्त 
उत्तरदा यित्वकी भावनाका विकास द्ोना कितना आवश्यक है। 

३. इस संविधानके द्वारा अथवा इसके अनुसार, जिन कृत्योके सबंधमें राज्यपतिसे अपने 
विवेकके अनुसार प्रयोग करनेकी आशाकी जाती है, उनको छोड़कर राज्यक्री कार्यकारिणी 
शक्तिके प्रभावज्षेत्रमे आनेवाले स्मस्त विषयोंके बारेमें राज्यपति प्रदत्त अधिकारोंका प्रयोग करते 
समय, अपने मत्रियोंकी मत्रणाकी पर चलेगा | 

४. सुन्दर शासन-अ्वन्धका स्वर बनाये रखने के लिए, नेतिक, सामाजिक और आाधिक 
कल्याणके लिए, और जनताके सभी वर्गोंडो सावजनिक जीवन और राज्यके शासनमें यथोचित 
भाग लेनेके योग्य बनानेके लिए फ़िये जाने वाले समस्त उपायोंकी अभिवृद्धि करनेके लिए, और 
विभिन्न वर्गों और मतानुयागियोंके दौच सहकारिता, सदूभावना और एक दूसरेके धार्मिक विश्वाश्तों 
ओर भावनाश्रोंकि प्रति परस्पर सम्मानकी भावना उत्पन्न करनेके लिए, राज्यपति श्रपने अधि- 
कारमें जितना होगा, उतना करनेसे उठा न छोड़ेगा। 

पंचम परिशिष्ट 
[ धारा १८६ (४) और १६० (१) ] 
परिंगणित कछ्ेन्नों तथा परियणित आदिवासी जातियोंके शासन-प्रधन्ध और नियत्रणऊे बारे में 
बन्धान 
साग १ 
सामान्य 
१. परिशणित क्षे्रोंसे राज्यकी का्यंकारिणी-शक्ति--इस परिशिष्टके वन्धानोंके आधीन 


हि] 


हरे 


रहते हुए, प्रथम परिशिष्टके भाग १ में उस समय ग्रिनाये गये किसी राज्यकी कायकारिणी शक्ति 
का विस्तार उस राज्यमें अवस्थित परिगणित ज्षेत्रोतक है | 

२, परिगणित क्षेत्नेक्ते शासव-प्रबन्धके विपयमें शाज्यपत्तिका भारत सरक्षाको विचरण 
सेजना--ऐसे प्रत्येक राज्यका राज्यपति, जिसमें परिगशित ज्षेत्र भी श्रवस्यित द्यो, प्रतिवर्ष या जब 
जब भारत-तरवार आवश्यक समभे, तवतब अपने यहाँ अवस्थित परिगणित क्षेत्रोंके शासन प्रवन्धके 
संबंधमे भारत सरकारके पास विवरण वंनाकर भेजेगा, और संघकी कार्यकारिणों शक्तिका 
विस्तार उक्त ज्षेत्रोंके शासन-प्रबन्धके संबधमें राज्यक्ों हिदायते देनेतक द्ोगा | 


लागम २ 
सव्रास, घम्वई, पश्चिसी बंगाल, बिद्वार, मध्यप्रान्त और बरा।, तथा उड़ीसा राज्परोंके बारे 


सें बन्धान ट 

३, आग २ कहाँ कष्दों छायू हो--इस भागके वन्धान मद्रास, वम्पई, पश्चिमी वगाल 
बिहार, मध्यप्रान्त-वरार, तथा उड़ीसा राज्योंके ऊपर लागू होंगे । 

४. आदिवासी परामशंदान्नी परिषद्‌- (१) इस संविधानके प्रारंभ होनेके बाद जितना 
जल्द दो सके, उतना जरूद, मद्रास, वम्वई, पश्चिमी वगाल, विद्यार, मध्यप्रान्त ओर वरार, तथा 
उड़ीसा राज्योंस एक एक आदिवासी परामशंदान्नी परिषद्‌ स्थापित की जायेगी, जिसमें कमसे कम 
दस और अधिकसे अधिक पर्चांस सदस्य होंगे, जिनमेंसे कि जहाँ तक दो सके लगभग तीन-- 
चौथाई राज्यकी व्यवस्थापिका-समामें परिगणित आदिवासी जातियोंके निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे । 

(२) राज्यों अवस्थित परिंगणित ज्षेत्रोंके, यदि कोई हों, शामन-प्रवन्ध और परिगणित 

आदिवासी जातियोके कल्याणसे संबंधित विपयोपर प्रायः उस राज्यकी सरकारको परामश 


देना आदिवाधी पराम्शदान्नी परिषदुका कतव्य होगा। के 
(३) राज्यपति निम्नलिखित विषयोंके बारेमें आवश्यक निर्देश या नियमन करनेके लिए 


नियम बना सकेगा 
(क) परिषदुके सदस्योंकी संख्या, उतकी और उस परिपदुके अध्यक्ष और अन्य पदा- 


घिकारियो एवं कर्मेचारियोंकी नियुक्ति का ढंग 
(ख) उसकी बैठकाका संचालन और उसकी सामान्य कार्यप्रणाली 
(ग) राज्यके पदाधिकारयों और स्थानीय राज्य-संस्थाओके साथ इसका सबंध; और 
-  (घ) दूसरे आनुषंगिक विषय । 

४.  परिराणित चेन्नॉपर छाग होने वाला विधान--(१) यदि राज्यपतिको राज्यकी परा- 
मशंदात्री पग्पिद वैसा परामश दे, तो राज्यपति सावेजनिक विज्ञप्ति द्वारा यह हिंदायत्र कर सकता 
है, कि. पार्लामेश्ट या राज्यकी व्यवस्थापिकाकी कोई व्यवस्था कियी विशेष परिंगणित क्षेत्र या 
उस राज्यके अन्दर अवस्थित उसके किसी भागके ऊपर लागू नहीं होगी, या लागू भीं द्ोगी तो 
उन अपवादों और रूपान्तरोके श्राधीन रहते हुए, जिनका कि निदंश वह उक्त परिपद्की पूव- 


स्वीकृति लेकर उक्त विज्वप्तिमे करे 
किन्तु साथ दी, उन अवस्थाश्रोंमें जबकि व्ण्व्स्था निम्न लिखित बिपयोंसेसे किसी एकसे 


संबन्ध रखती दो, अर्थात्‌ 
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(क) विवाह; 

(ख) सम्पत्तिका दाय-भाग; 

(ग) आदिवासी जातियोंके सामाजिक रीति-रिद्राज ह 

(घ) भारत बन व्यवस्था, १६२७ के अनुसार या उस समय उस क्ेत्रम चालू किती 
दूसरे विधानके अनुतार रक्षित रख छोड़ी गयी बन-भूमियोंको छोइकर वह मूमि 
जिसमे कृपकोंके अधिकार, भूमिका प्रबन्ध और किसी प्रयोजनके लिए. उतध्का 
रक्षित रख छोड़ा जाना भी सम्मिलित समझे जायेंगे, ि 

(ड) आम-शासन-प्रवस्धसे संवन्धित अन्य कोई विषय, जिसमें ग्राम-पंचायतो की स्थापना 

निकल कु परामशंदात्री परिषदुने ऐसा करने के लिए परामर्श दिया हो, 
तो वह उक्त प्रफारकी दिंदायतें दे सकता है। पर 

(२) राज्यपति, राज्यकी आदिवासी परामर्शदात्नी परिपद्स परामर्श करके, राज्यके किसी 
भी परिगणित क्षेत्रके लिए. किसी ऐसे विपयके वारेमे, जिसके लिए ऐसे क्षेत्रमे उस समय चालू 
किसी भी विधानद्वारा वन्धान न किया गया दो, नियामक विधान वना सकता हे। हि 

(३) राज्यपति ऐसे अपराधों वाले मामलोके विघानीय विचयरके बारेमे राज्यके किसी परि- 
गणितत्तेत्रदे लिए नियायक विधान वना सकता है, जिनके लिए झृत्युदर्ड, कालापानी अथवा पांच 
वर्ष या इसके ऊपर कारावासदएड निश्चित द्ो, या ऐसे विवादोंके बारेमे मी उक्त क्षेत्रके लिए. 
नियामक विधान वना सकता है, जी उक्त नियाप्रक विधानोंमें निर्दिष्ट विधानोंके कारण उठनेवाले 
नहीं हों, और ऐसे नियामक विधानोंके द्वारा वह ऐसे सासनों का विधानीय विचार किसी ऐपे 
क्षेत्रके मुखियों या पचायतोंके दायमें दे सकता है । 

(४) इस पैराके अनुसार बनाये गये किसीमी नियामइ विघानके राज्य द्वारा जारी किये 
छने पर बद्दी वत्त और प्रभाव होगा, जो उपयुक्त व्यवस्थापिका की किसी ऐसी व्यवस्थाका होता, 
जो ऐसे ज्ञेत्ररर लागू होती ओर जो इस संविधान द्वारा उस व्यवस्थापिकाकों दिये गये अधिक रोके 
वल पर व्यवस्थापित की गयी होती | 

दे, परिगणित क्षेन्नमें आदिवासी जातिसे सिन्न छोगोंके हाथ भुलिका जाने देवा और न 
जाने देंघ:--(१) किसी परिगरित आदिवासीके लिये परिंगणित ज्षेत्रमें अवस्थित किसी भूमिको 
किसी ऐसे आदमीके दाथमें परिगणित ्रादिवासी जातिका न हो, देना अवैध होगा, 

(१) उस राज्यके हाथमें निहित किसी परिगणित त्षेत्र म अवत्यित कोई भी मूमि, जिसमें 
कि ऐसा ज्षेत्र ग्रन्ध्यित दो; ऐसे व्यक्ति के हाथम जोकि परिगरित आदिवासी जातिका नहीं है, न तो 
दी जायेगी और न उसके साथ जवतक उसका प्रबन्ध ही क्रिया जायेगा, तवनक कि उसके लिए 
राज्पकी आदिवासी परामर्शदात्री परिषद्से परामर्श करके राज्यपतिद्वारा बनाये गये नियमोंके 
अनुसार ऐसा हस्तान्तर या प्रवन्ध न किया जाय। 

कस परिगणित क्षेत्रोंमि सुद्दा उधार लेने के ऊपर नियमन--राज्यपति स्रथ, या राज्यकी 
आदिवासी परामर्शदात्री परिष्दुके बैसे परामर्शसे, सावजनिक विज्ञति निकालदर यह द्विदायत कर 
सकेगा कि राज्यके परिगणित-त्षेत्रमें कोई योद्ी रुपये पेसेका लेन-देन नही कर सबेगा, जबतक फ़रि 


ऐसा लेन-देन राज्यकी सरकार द्वारा इस कार्यके लिए अधिकारी बनाये गये फिंसो पदाधिकारी 
श्ष् 
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द्वारा दिये जानेवाले अ्रनुम॑तिपत्रकी शर्तों के श्राधीन और अनुमार न हो, और प्रत्येक ऐसौ 
हिदायतमें यह भी बन्धान रहेगा कि इस हिदायतक ! भंग करना अपराध माना जायेगा ओर साथ 
ही उसमें, इसके लिए कया दर्ड हो यह भी निर्दिष्ट रहेगा । 

८ परिगणित चेन्नोंकी प्राप्तियों और व्यययोके अनुमान वार्षिक अथ विभागीय विवरणमःें 
अलग दिखल्ाये जायें--किसी राज्यके परिगणित क्षेत्रकी प्राप्तियों (अमदनियो) और व्ययों (खो) 
के अनुमान, जो कि राज्यके राजस्वोमं जमा होने वाले हैं या राज्यके राजस्वो मेंसे आानेबाले 
हैं, इस संविधानकी धारा १७७ के अनुसार राज्यकी व्यवस्थापिकाके समक्ष रखे जाने वाले राज्य 
के वार्पिक अथविभागीय विवरणमें अलग दिखन्ाये जायेंगे | 

&. १रिशणित ज्षेत्रेके बाहर भाग २ कहाँ कहाँ ल/गू होगा -(१) राज्यपति फिसी भी समय, 
सावजनिक विज्ञप्ति निकाल कर यह द्िदायत कर सकता है, कि इस भागके तमस्त या कोई भी 
बन्धान विज्ञप्तिमं बतलाबी गयी तारीखपे लेकर राज्यके किसी परिगणित त्षेत्रोंक़े अतिरिक्त #िसीं 
ऐसे क्षेत्र ऊपर भी, जिसमें कि कोई परिगणित श्रादियाती जाति बसी हुई हो, वैसे दी लागू होंगे 
जैसेफि राज्यके परिगणित त्षेत्रकें ऊपर । 

(२) राज्यपति उक्त प्रतारकी विज्ञति निकाल कर यह दिदायत कर धकता है, कि इस भाग 
के समस्त या कोई भी वम्धान विज्ञतिमें निर्दिष्ट तारीखसे लेकर राज्यके किसी ऐसे ज्षेत्रके ऊपर 
लागू नहीं रह जायेंगे, जिसके वारंमें इस पैराके उपपैरा (*) के अनुसार विशत्ति निकाली 
गयी दो । 


भाग ३ 


संयक्तप्रान्त राज्यके बारेमें बन्धान 

१०, भाग ह कहाँ लागू होगा--ह8 भागके वन्धान केवन्न संयुक्तप्रान्त राज्यके ऊपर 
लागू होंगे । 
११, परिगणित क्षेत्र परामशेदात्री सम्रिति--(१) इस सर्विधानके आरंभ द्वोनेके बाद 
जितनी जल्दी द्वो सके, उतनी जल्दी राज्यपति आदेश निकालकर राज्यके लिए एक परिगरणत क्षेत्र 
परामर्शदात्री समिति नियुक्त करेगा, जिसके कि दो तिहाई सदस्य परिगणित आदिवासी जातियोंके 
होंगे | उक्त आदेशमें समितिक्रे गटन, अधिक्रायें और कार्य-प्रणालीका ठीक ठीक निर्देश भी 
रहेगा और उसमें वे आनुषंगिक और सद्दायक वन्धान भी रखे जा सकेंगे, जिन्हें कि राज्यपति 
आवश्यक या वांछुनीय समझे । 

(२) राज्यके परिगणित क्षेत्रोके विकाससे संवंधित समस्त विषयों या राज्यकी सरकारको 
सामान्यतः परामश देना परिगणित क्षेत्र परामशदात्री परिपद्का कत्त व्य होगा | 

१२. कुछ विशेष परिस्थितियोंमें नियामक विधान बनानेका राज्यपतिको अधिकार--(१) 
राज्यपति राज्यके अन्दर अ्रवस्थित किसी परिगणित क्षेत्रके लिये ऐसे अपराधोंसे सिन्न अ्रपराधोके 
मामलोंके विधानीय विचारके सम्बन्धमें नियामक विधान वना सकता है, जिनके लिए कि सृत्युदरड, 
कालाप्रानी श्रथवा पाच दर्प या उससे ऊपर काराबास-दणढ निश्चित द्वो, या सभी प्रक्नारक्े ऐसे 
वादों (मुकदमों) या छोटी-मोटी रकमवाले मामलोंक्े विवारके सभ्वन्धमं मी नियामक विधान बना 
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सकता है, और ऐसे नियामक विधानोक्ने द्वारा वह उक्त किसी क्षेत्रके मुखियों या पंचायतोंके 
हायमें ऐसे मामलो और वादो (मुकदमों) के विधानीय विचार करनेका अधिकार दे सकता ह। 

(२) राज्यपति राज्यके किसी परिगणित ज्षित्रम श्रवस्थित किसी भूमिके परिगणित आ्रादि- 
वासीके हाथसे भिन्न जातिवाले व्यक्तिके दायमे हृस्तान्तर किये जानेके ऊपर प्रतिबन्‍्ध लगानेके 
लिए भी नियामक विधान वना सकता है। ' 

(३) इस पैराके अ्रनुसार बनाये गये विसी भी नियामक +घानका, राज्यप्रति द्वारा जारी 
किये जानेपर, वही वल्न और प्रभाव द्ोगा, जो उपयुक्त व्यवध्यापिकाके ऐसी व्यवस्थाका होता 
जो कवि उक्त क्षेत्ररर लागू होती और इस विधान द्वारा उस व्यवस्थापिक्राकों दिये गये अधिकारों 
के बलपर व्यवस्थापितकी गयी द्वोती । 

११. परिगणित छ्षेत्रोंकी प्राप्तियों भौर व्ययोंके श्रनुसान घार्विक अर्थविभापीय विवरण 
में अलरशा दिखलाये जॉयू--- 

उक्त राज्यके परिगणित क्षेत्रकी प्राप्ियो और व्यथोंके अ्रनुमान, जो कि राज्यक्रे राजस्वोमें 
जमा द्वोनेवाले हैँ या राज्पके राज्यस्वोमेसे श्रानेत्राले हैं, इस संविधानकी घारा १७७ के अनुसार 
राज्यकी व्यवस्थापिकाके समच्ष रखे जानेवाले राज्यके वार्षिक अ्रथविभागीय विवरणमें अलग 
दिखज्ञाये जाये गे । 


सांग ४े 
पूर्दो पजाब राज्यके बारेमें ८ंधान 

१४ भार ४ कद्दों लागू होधा--हस भागके बन्‍्धान केवल पूर्वोपजाब राज्यके ऊपर 
लागू होंगे। 

... ११. परिंगणितज्षेत्र पराम्शद्रान्नीसलितिकी नियुक्ति--(२) इस संविधानके झ्ररम्म 
होनेके व!द मितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी, राज्ययति आदेश निकालकर राज्यके लिए 
एक परिगणितत्षेत्र-परामशंदात्री-परिपद्‌ नियुक्त करेगा, जिधके कि दो तिहाई सद॒ध्य परिगशित 
आदिवासी जातियोंके होंगे | उक्त आदेशमे समितिके गठन, अधिकारों और कार्यप्रणाज्ञीका 
ठीक ठीक निर्देश रद्द सकेगा और उसमें वे श्राभुपगिक ओर सद्दायक् वन्दान भी रखे जा सकेंगे, 
जिन्हें कि राज्यपति आवश्यक या वाह्वनीय समझे | 

है (९) राज्यके परिगणित क्षेत्रोंके विकाससे ठंवंधित समस्त विषयोगर राज्यकी सरकारकों 
सागगन्यतः परामश देता “परिगणित-क्षेत्र--रामशदात्री परिषद्‌? का कत व्य होगा । - 

३६. पारलप्रेट और राज्यक्री ब्यवस्थापिकाफी व्यवस्थाओंका परिगणित केश्रोक् ऊपर 
लागू होना--राज्यपति सावजनिक विश्ते निकालकर यह द्विदायत कर सकता है, फि पार्लामेट या 
उक्त राज्यकी व्यवस्थापिकाकी कोई व्यवस्था किसी विशेष परगणि। क्षेत्र या उस राज्यके 
हक अवश्थित उसके क्रिसी भागके ऊर लागू नरीं होगी, या लागू भी होगी तो उक्त विश्वप्तिमें 
दिंष्ट अपवादों और रूगन्तरोंके आधीन रहते हुए। 

“१७« नियामक विधान बनानेका राज्यपतिको अधिका दर 
हि र--(१) राज्यपति राज्यके अन्दर 
ल्थित किसी परिणित-क्षेत्रके लिए ऐसे भ्रपराधोंसे मिन्न अपराधों के मामलेंके विधानीय वि वारके 
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संबंधमें नियामक-विधान बना सकता है, जिनके लिए कि मृत्यदश्ड, कालापानी अथवा पाँच वर्ष 
या उठसे ऊपर कारावास-दण्ड निश्चित हो; या सभी प्रकारके ऐसे धादों (घक्रदमों) या छोटी 
मोटी रकमॉत्राले सासलोके विधानीय विच्यरक्े सम्बन्धमें भी नियामकर-विधान बना झझता है 
ओर ऐसे नियामक विधानोंके द्वारा, वह उक्त किसी क्षेत्रके मुखियों या पंचायतोंके दाथमे ऐसे 
मामलों और वादों (मुकदमों) के विधामीय विचारका अधिकार दे सकता है । 

- (२) राज्यपति राज्यके किसी परिगणित-क्षेत्रमें अवस्थित किसी भूमिके परिंगणित आदि- 
वासीके हाथसे भिन्न व्यक्तिके हाथमें हस्तान्तर किये जानेके ऊपर प्रतिषेध लगानेके लिए भी 
नियामक-विधान वना सकता है। 

(३) इस पैराके अनुसार वनाये गये किसी भी नियामक-विधानका, राज्यपतिद्वारा जारी 
किये जानेपर वही बल और प्रभाव होगा, जो उपर्यक्त व्यवस्थापिकाके किसी ऐसी व्यवस्थाका 
द्ोता, जोकि उस क्षेत्रपर लागू होती ओर इस संविधान द्वारा उत्त व्यवस्थापितकाको दिये गये 
अधिकारेके वल पर व्ववस्थापित की गयी होती | 

भाग ४ हु 

१८० परिशणितक्षेत्र (१)--नीचे दी गयी सारिणीके भाग १ से ७ तक गिनाये गये क्षेत्र 
इस संविधानके त.त्ययके लिए परिंगणित-क्षेत्र समके जायेगे, ओर उक्त सारणीमें किसी 
कण्श्निरी, जिले, शासन-क्षेत्र, तहसील या इलाकेके लिए किये गये निर्देशमे इस संविधान 
के आरंभ दोनेकी तारीख वाले कमिश्नरी, जिले, शासन-क्षेत्र, तहसील या इलाके के निर्देशका 
बोध होना समझा जायेगा | 

(२) राष्ट्रति किसी भी समय आदेश निकाल कर-- 

(क) द्विदायत कर सकेगा कि अभ्ुुक परिगणित-सक्षेत्र समस्त या उसका निर्दिष्ट भाग- 

विशेष परिगणित-क्षेत्र या ऐसे-क्ष त्रका भाग दनहीं रहा; 

(ख) किसी परिगणित-क्षेत्रम परिवर्तन कर सकेगा, किंतु केवल नवी सीमाओ्ोंके तकारने 

क्के रूपये; 

(ग) प्रथम परिशिष्ठके भाग १ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यकी सीभाश्रोक्ति 
परिवत्तनके वाद अथवा उक्त परिशिष्ठके भाग १ में संघमे सम्मिलित हुए या 
पालमिण्ट द्वारा विधानके द्वारा स्थापित किये गये नये राज्यक्रे समाविष्ठ होनेके 
वाद, किसी ऐसे राज्यक्षेत्रको, जो उक्त प्रक्ारसे निर्दिष्ट किसी राज्यके अ्रन्तगंत 
सम्मिलित न रद्द हो, परिगणित-क्षेत्रक्ा भाग घोषित कर सकेगा, और इस प्रकार 
निकाले गये आदेशमे ऐसे आनुषगिक ओर सहायक वन्धान भी रखे जा :केंगे, 
जोकि को राष्ट्रपति आवश्यक और बांछुनीय जांन पड़े । 

सारणी 
१--मद्रास 
लका द्वीप (जिसमें मिनीकायका समावेश है) और अमीनदीबी छीप। 
पूर्वी गोदावरी एजेन्सी और विजगापट्टम एजेन्सीफ़ा उतना भाग, जो भारत-शाध्न 
(उड़ीया वंगठन) आदेश ६८३६, के वन्धानोंके अनुसार उड़ीयाको हृस्तातरित नहीं हुआ है। 
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२--वम्बई 

पश्चिमी खानदेश जिलेमें--नवपुरपेठ, श्रकरानी मह्दाल और निम्नलिखित मेध्वासी 
सरदारोंके गाव : (१) कार्टके प्वी, (२) नलके पर्वों, (३) सिंहपुरके पर्वी, (४) गौहालीके 
बलवी, (५) चिखशीके वसाआ, और (६) नवलपुरके पर्वी, | रु 

पूर्वी खानदेशके जिलेमें--सतपुड़ा पहाड़के रक्षित वन-क्षेत्र । 

नासिक जिल्ञेम--ें बवान तालुक और पंटपेठ । ॒ 

थाना जिलेमें--दहानु और शाहपुर तालुके तथा मोखाड़ा भौर श्रम्वरगावके पेठ | 

३--सयुक्त प्रान्त 

देत्रापून जिलेका जौनसार-वावर परगना। मिर्जापुरं जिलेफा कैमूर पहाड़ीके दक्षिण 

का भाग | हि 
४--पूर्वी पंजाब 
कांगड़ा जिलेमें स्पिती और लाहुल | 
४--विद्ार 

राची और छिंदरभूमके जिले और छोटा नाग्पूर डिवीजनके पलामू जिलेका लटेहदर 
सब-डिवीजन | 

गोडा और देवगढ़ सव डिवीजन को छोड़कर सन्यालपरगनेका जिला | 

।६--मध्यप्रान्त-वरार 

चांदा जिलेकी,_सिरोंचा तहसीलकी अदेरी जमींदारी और गढ़चिरोली तदसीलमें 
घनोरा, दूधमाला, गेवर्धो, भरापापड़ा खुटगाव, कोटगाल मुरम्गाव, पल्षसग़ढ़, रगी, सिसेन्डी 
सोन्सारी, चन्दाला, गिलगाव, पाइ-मुराए्ड और पोटेगाव जमीदारिया | 

डिंदवाड़ा जिलेमे दर॑ई, गोंरकघाट, ग़ोड़पानी, वटकागढ़, वर्दागढ-ण्तावगढ़ (पगारा), 
अल्मोद और सोनपुरकी जागीरें ओर पचमढ़ी जागीरका वह भाग जो छिन्दवाड़ा जिलेमें हैं, 

मंडला जिला । 


विलासपुर जिलेमें पेन्ड्रा, केन्डा, मातेन, वाका, उपरोड़ा, छुरी ओर कोर्वा जमी- 
दारिया | हु 


हुग जिलषेमें औवी, कोराचा, पानावारत ओर आमागढ़ चौकी जमीदारियाँ | 
बालाघाट जिलेमे वैहर तहसील | 
अमरावती जिलेमे मेलघाठ तालुक । 
बैतूल जिलेमें मेंसदेही तहसील | 
७--डउड्ीसा 


ग़जाम एजसी-मूमाग एवं खडमाल | 
कोरायत जिला। . 
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पछठ परिशिष्ट 
[ धारा १८६ (ख) और १६० (२) ] 
आसासके आदिवासी क्षेत्रोके शासन प्रबन्ध के बारेसेँ बन्धान 

3. स्वायत्तजिल्ले और स्वायत्तमंडल--(१) इस परिशिष्टके पैरा १६ में जुड़ी हुई 
सारणीके भाग १ के प्रत्येक रूदम निर्दिष्ट आदिवासी क्षेत्र जो उस समयके लिए उस मायमें 
सम्मिलित कर लिया गया हो, स्वाथत्त जिला समझा जायेगा। 

(२) यदि एक स्वायत्तजलेमें कई एक परिगणित आदिवादी जातियों हों, तो राज्यपरति 
सावजनिक विश्ति द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रेंकी, जिनमे वे बसी हुई हैं, स्वायत्त मंडलोंमे विभाजित 
कर सकेगा । 

(३) राज्यपति, स|वंजनिक विज्ञप्ति द्वारा--- 

(क) उक्त सारणीके भाग १ मे कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकता है, 
(ख) एक नया स्वायत् जिला बना सकता है, 

(ग) किसी स्वायच जिलेका क्षेत्र वढ़ा सकता है 

(घ) उक्त सारणीज्षे भाग श्मेंसे कोई क्षेत्र निकात सकता है 

(ड) किसी स्वायतत जिलेका क्षेत्र घटा सकता है; 

किन्तु साथ ही, इस परिशिष्टते पैरा १४ के उपपैरा। (१) के अनुसार नियुक्त ऊिये गये 
क्मीशन (समितक) द्वारा प्रस्तुत किये गये विव'णुक्के ऊपर विचार करके ही, राज्यपति इस उप 
पैराके खंड (ग) के आधीन कोई आदेश निकाल सकेगा ; 

किन्तु साथ द्वी यह भी आवश्यक है, कि राज्यपति इस उपपैराके खंड (घ) या खंड (ड) 
के आधीन कोई अदिेश तभी निकाला जा सकेगा, जब कि सम्बन्धित स्वाप्तत जिलेफी जिला- 
परिषद्‌ ने उक्त उद्देश्यको कार्यान्वित करनेके लिए प्रस्ताव न पा कर दिया दो | 

२०. जिला परिपदों भौर मंडत़् परिपदोंका सद्डन--(१) प्रत्येक स्वायत्त जिलेके लिए 
एक जिलापरिपदू होगी, जिसमें कम से कम वीस ओर अधिक से अधिक चालीस सदस्य होंगे, 
ज्िनमेसे कम से कम तीम चौथाई वयाक-मताधिकारके श्राघार पर नित्रचित होंगे | 

(२) जिला-परिपद्के लिए ब्रिये गये निर्वाचनोंके प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेन्रोंकी सीमावन्दी 
इस प्रकारकी जायेगी, जिस प्रकार जहाँ तक संभव द्वो, जिलेफे वे क्षत्र जिनमें भिन्न-भिन्न प रेग शत 
आ।दिवारी ज्ञातियाँ बसी हुईं हो, ओर वे क्षेत्र, यदि कोई दों, जिनमे दूसरे लोग वसे हुए हों, 

पक निर्वाचन-त्षेचों में पड़े ४ 
“ किन्तु साथ ही यह भी आवश्यक द्वोगा , कि पाँच,सोसे कम्र की कुल जनसंख्याते क्मके 
लिए कोई निर्वांचन-क्षेत्र नहीं बनाया ना सकेगा | 

३ इस परिशिष्टके पैरा १ के उपपैश (२) के अनुसार स्वायत्त मरडलके रूपमें 

संगठित किये गये प्रत्येक क्षेत्र। लिए अश्ञग अलग एक मंडल-परिपद्‌ होगी 

(५) प्रत्येक जिलापरिपद्‌ और प्रत्येक मंडल-परिपद्‌ एक सुगठित म्लंस्था होगी और इनके 

नाम क्रमशः “(अम्लुक जिलेकी) जिलायरिवद” और “(रमुक-मंडलकी) मडल-परिषद्‌” होंगे 
प्रत्येक ऐसी संस्था सतत एकके वाद दूसरी आती रहेगो, और उसकी अपनी एक मदर दोगी 
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और उक्त नामसे वह वाद डा सकेगी सा स्वय वादमें लायी जा सकेगी। 
(५) इस परशिष्टके वन्धानोंके आधीन रहते हुए, किसी स्वरायत्त जिलेका शासनप्रवन्ध, 
जहाँ तककि इस परिशिष्टके झनुमार मडल-परिपदपे द्वाथमें नहीं निटित किया गया ह, व ८क 
उस जिज्ञेकी जिलापरेपदूके दाथमे निहित रहेगा, और क्रिसी रगबत्त सडत का शासनप्रवन्ध उस 
मण्डल की मंडल-परिषद्के हाथमे निद्दित रहेगा | ॥॒ 
(६) मडल परिपदोंवाले किसी स्वायत्त जिलेम जिलापरिएद्क़ों सडल-परिपद्की राज्यसत्ता 
के अणगंत क्षेत्रोड़े बारेमें केवल ऐसे अधिकार प्रात होंगे, जिन्द मर्इल-परिपद्‌ दा अधिकारों 
के अलावा भी उसे सौपे, जं.कि उसे ऐसे क्षेतीरे वारेम इस परिशिःट द्वारा दिये गये हों। 
(७) संबंधित स्वायत्त जिलो और मंडवोंके वत्तमान आदेगरी परिपदों या प्रतिनिधित्व 
करनेवाले दूसरे आदिवासी संगठनोंति परामश करके, राज्यपनि जिला-परिपदों और मण्डत- 
परिपदोंके प्रथम संगठनके लिए नियम बनायेगा और ऐसे नेयमों में-- 
(क) जिलापरिपदों श्रोर मइल-परिपदोदके गठन और उनमे स्थानोंड्रों नियत करने 
वारेम, 
(खव) उन परिपदोक्ि निर्वा चनके प्रयोजनके लिए प्रादेशिक निर्वा चन-द्षेत्रोंकी सीमावन्दी 
के बारेमे, 
(ग) ऐसे निर्वाचनोंम मन देने टी यग्यताके वारेम और निर्वांचक-यूची तैयार ऊरनेके 
बारेम, 
(घ) ऐसे निर्वाचनोंम ऐसी परेपदोंके सदस्य चुने जानेकी योग्यता प्रोंके बारे मे, 
(ड) ऐसी परिपदोके लिए निर्वाचित या मनोनीत किये जानेसे प्रत्यत्व वा अप्रत्यक्ष 
रूपसे संवधित किसी विपयके बारेमें, 
(व) निला या सड न पत्षिदोंम अनुसरणीय कार्यपणाली और उनके कार्य-धंचा 5नड्े 
वारेमे; 
(थं) जिला और मंडल परिपदोक्े पदाधिकारियों और कर्मचारियोंक्ी नियुक्तिके बारेमें, 
बन्धान किया जायेगा। 
(८) जिला या मइल-परिपद्‌ पा ली वार संगठित हो जानेके वाद, दस पैराक्रे उपपरा (७) 
में गिनाये गये विपयोके वारेमें नियम बना सबेगी, और 
(क) अ्रधीनध्य स्थानीय परिपदो या पदों (वोडों) के निर्माण और उनके कायप्रणाली 
और कार्यत् चालनके वारेमे; 
(ज) जिला या मडलके, जैसी कि श्थिति हो, शासन-प्रतन्धर्े कार्य दभालनेसे संवधित 
प्रायः सभी विषयोकरे बारेमें, नियमन करनेवाले नियम भी बना सकेगी ; 
किन्तु जचतक जिला अथवा मडल परिषद्‌ इस पैराके आधीन नियम ने वनाये, तवतऊ 
प्रत्येक ऐसी परिषद्के निर्वाचनो, पदाविक-रियों तथा कमेचाशे-वर्ग और कार्यप्रणाली तथा कारय॑- 
सचालनके सम्वन्धमे इस पैराक्रे उपपैरा (७) के श्रनुमार राग्यपतिके बनाये नियम का यंकारी होंगे ; 
किन्तु साथ ही इस वन्‍्दानके साथ इस परिशिष्टके पैरा १६ में लगी सारणीके भाग १ के 
क्रमशः मद ५ और ६ मे सम्मिलित क्षेत्रोके सवधमें मिकिर और उत्तर कहर पहाड़ियोका डिपटी 


है| 
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कमिश्नर या सब डितिजनल अफसर, जैसी कि त्थिति हो, जिला-परिपद्का पदेन सभातति होगा, 
ओर जिला-परिपदूके प्रथम संगठनके बाद छ वर्षकी अवधितक, राज्यपतिके नियंत्रणके आर्धीन 
रहते हुए. उसे अधिकार द्वोगा, कि जिला परिषद्के किसी प्रस्ताव या निर्णयक्रों, जैसी कि स्थिति 
हो, बेकार या परिवर्तित कर दे या जैता ठीऊ़ सममे, वैसी हिदायत जिला-परिपदूको दे, और 
जिला परिपद्‌ ऐ,ी दी हुई प्रत्येक दिदायतका पालन करेगी | 

३, जिल्ा-परिपदों और संडल प रिपदोंको विधान वनानेका अधिकार होगा-- 

(१) स्वायत्त मंडेलकी मंडल-परिपद्को ऐमे मंडलके अन्तगत सारे ज्षेत्रोंके संबंध, और 
रवायच जिलेकी जिलापरिषद्को उस जिलेके मंडलपरिपदोंके, यदि कोई हो अ्रधिक्राराधीन क्षेत्रोंका 
छोड़कर, उस जिलेके अंतर्गत सारे क्षेत्रोंके संवंध में, निम्नलिखित विपयोंके वारेमें विधान ब-्नेका 
अधिकार होगा १--- 

(क) झपि या चराईके लिए, अथवा रहने या दूसरे कृषि भिन्न प्रयोजनोंके लिए, 
अथव! किसी ऐसे दूसरे प्रयोजनके लिए, जिससे किसी आम या नगरके निवासियों 
के हितोंकी इद्धि हो सकती दो, किसी रक्षित वनभूमिकों छोड़कर दूसरे क्षेत्रका 
विभाजन, दखल, या उपयोग अयवा अ्रलग रखता ह 

किन्तु, ऐसे विधानकी किसी बातसे आसाम राज्यकों श्रधिगतिका अ्रधिकार देनेवाले उस 
समय चालू विधानके अनुसार सावजनिक उपयोगके लिए दखल या बिना दखलवाले किसी क्षेत्र 
की अधिगतिमें रकावठ न होगी; 

(ख) रक्षित वनको छोड़कर किसी अन्य वनका प्रवस्ध; 

(ग) क्षिके लिए. किसी नहर या जलधाराका उपयोग; 

(घ) भूमि या खेती दृटा दृदाकर खेती करनेकी दूसरे प्रकारकी प्रथाक्रा नियमन; 

(ढः)) आम या नगर-समितियों अथवा परिषदोंकी स्थापना श्रौर उनकी शक्तियों; 

(व) ग्राम या नगरके शासन-प्रबन्धपते संबंधित कोई दूसरा विषय, जिसमें ग्राम या 
नग़रकी पुलिस और सावजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भी सम्मिलित है ; 

(छ) प्रमुखों या मुखियोंकी नियुक्ति भ्रथवा उत्तराधिकार; 

(ज) सम्पत्तिका उत्तराधिकार; 

(रू) विवाह; 

(ञ) सामाजिक रीतिरवाज । 

(२) इस पैरामें “रक्षित वन” से ऐवा क्षेत्र अमिप्रेत है, जो आसाम-वनर्ननयम, १८६६ 
के आधीन अथवा विवादास्पद क्षेत्र में उस समय प्रचलित फ़िसी दूसरे विधानके श्रनुसार रक्षित 
बन दो। द 

४, स्वायत्त जिलों था मंडतोंमें न्‍्याय-प्रबन्‍्ध -- 

(१) स्वायत्त मंडलती सडल-परिषद्‌ ऐसे मंडलके भीतरके क्षेत्रके सम्म््धमें और स्वायत्त 
जिलेकी जिला-परिषद, मडल-परिपदोंके, यदि कोई हों, अधिकराराधोन क्षेत्रक्ों छोड़कर उम्र 
जिल्लेके भीतरके दूसरे ज्षेत्रके संवधम जिन दावों और मुकदमोके विधानीय विचारके लिए! इस 
परिशिष्ट के पैरा ५ के उपपैरा (१) के बन्धान लागू दोते हो, अथवा जे इस परिशिष्टके पैरा ३ 


| 


मकर... 
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दे अनुसार बनाये हुए फिसी विधानमे उसन्न हों, उनको छोड़#र, दूसरे दावों ओर मुकदमोके 
विधानीय विचयरके लिए, उत राज्यके ऊिसी न्यायाहयक्ों व्जितकर आम-परिपद्‌ या न्यायालय 
संगठितकर सबेगी, और येश्य व्यक्तियोंको ऐसी आम-परिप्रदोंके सदस्य या ऐसे न्यायालयोक्रि 
प्रमुख अधिकारी नियुक्तकर सक्ेगी, और ऐसे श्रघकारीको भी नियुक्तफर सकेगी, जो स परि- 
शिष्टके पैरा ३ के अनुसार बनाये विधानोदे प्रवन्धके लिए आव्श्यक हों | 

(२) इस संप्रिधानमें किसी बातके होते हुए भी, स्वायच मंइलरी मडल-रिपद्‌ अथवा 
उस महल परिपद्‌ द्वात इसके लिए सगठित कोई न्यायालय अथवा, यदि किसी स्वायत्त जिलेके 
भीतर किसी ज्षेत्रते हिए कोई मंठल-परपदू न द्वो तो, ऐने जिलेकी जिला-परिपदू, या उस जिला 
परिपद्‌ द्वारा इसके लिए संगठित कोई न्यायालय, इस परिशिष्टके पैरा ५के उपपरा (१) के 
बनन्‍्धान जिन दावों और मुकदमोपर लागू होते हों, उनको छोड़कर, ऐसे मंइल श्रथवा 
क्षेत्र, जैठी कि स्थिति हो, भीतरफे ऐसे सा( दाबों और मुकदभोंगें श्रणील न्‍्यायालयके अधिकारों 
का पयोग करेगा, जिनमे दोनोंतक्ञ उप मण्डल्ञ या क्षेत्रके, जेतीकि स्थिति टो, भीवरकी परिगणित 
आदिवासी जातियोंके सदस्य हो, श्रौर उस राज्यमें फ्रिची दूमरे न्यायालयों ऐसे दावों या 
मुकदमोंमे श्रपी वका अविकासक्षेत्र न दोगा और ऐसी मएडज़् या जिल्ञा-परेपद्‌ अथवा न्यायालय 
का निर्णय भ्न्तिम होगा | 

*, दीवानी (अर्थ-विधि) सं द्विता १६०८ भोर फ्लोजदारी (दुए४) विधि स हिठा १८९८ के 
शनुसार छुछ दावों और अपराधों के विधानीय विचार के ज्षिपए सणठक्ष था जिल्ला-परिपदों और 
दूसरे न्यायात्षप्रों तथा अधि हारियों को अधिकार देना-- 

(१) राज्यपति किसी स्वायत्त जिले या मण्डल्भ चालू किसी ऐसे विधानसे जिसका 
उल्लेख राज्यपति ने इतके गिए किया दह्वो, उठे हुए दातों या मुऊदमों के विधानीय विचारके लिए, 
या भारतीय-दरड-संहिता या ऐसे मरइल या जिलेमे उस समय लागू क्रिसी दूसरे विधानके 
अनुसार मृत्यु, आजीवन कालापानी या पाँच वपसे श्रधिक कालके लिए जेज़के दरड वाले 
अपयाधोके विधानीय वित्रारके लिए; ऐसे जिले या मण्डल पर अ्रधिफ्ार रखने वादी जिला या 
मरडल परिपद्‌ या ऐसी जिला-यरिपद्‌ द्वारा स्थापित न्‍्यायालयोंको या राज्ययति द्वारा इसके निए. 
नियुक्त अधिकारीजों दीवानी-विधिसद्िता १६०८, या फौजदारी-विधि-सहिता श८६८ के 
अनुसार जैदीकि स्थिति हो, ऐपे अधिकार प्रदान कर सकेगी जैताफि वह ठीक समझे ओर ऐदा 
दोनेपर उक्त परिषद , न्यायालय या अधिसारी इस प्रकार दिये हुए अधिकारोंको प्रयोग बरते 
रुमय दावों, मुऊदमों या अपराधोडा विधानीय विचार करेगा | 

(९) राज्यपति इस पैशके उपपैरा (१) के अनुसार किसी जिला परिषद्‌, मरडल-परेपदू, 
न्यावालय या अधिकारीको प्रदान किये गये अधिकारोमेंसे किसीको वास ले सकेगा, या उनमें फेर - 
कर सकेगा | 

(३) इस पैरामें स्पष्ट वन्धानकी हुई अ्रवस्थाके अतिरिक्त दीवानी-विधि-संहिता १६५०८ 
और फौजदारी विधि सहिता १८६८, किसी स्वायच् जिले या स्वायत्त मरडलमे किन्हीं दावों 
मुकदमों, या अपराधोंके विधानीय विचारपर लागू न होगी । 


.. ० मथम्रिक पाउशाल्लाश्ों आदिकों स्थापित करनेका मिला परिपरृको अधिका--- 
श्् कर 
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स्वायत्त जिलेकी जिलज्ञा परिषद्‌ अपने जिलेमें प्राथमिक पाठशा जाय, ओषधालय, बाजर,पशु-निरो- 
घालय, नशी-घाठट, मछली-पाश्षन, सड़के, और जलपथोंक्री स्थापना, निर्माण और प्रवस्ध कर 
सकेगी, और विशेषतया इस वातका निश्चयकर सकेगी ऊफ्रि प्राथमिक पाठशालागोंमें प्रथमिक 
शिक्षा किस भाषा और रीसिसे दी जाय । 

७ जिला तथा मंडत्ञका कोप ( फएढ )--(१) प्रत्येक स्वायत्त जिलेके लिए, जि वा-कओोप 
तया प्रत्येक स्वाथच मरडशके लिये मंडल-कोष स्थापत विया जायेगा बिसमें क्रमशः उस जिले 
की जिला-परिषद्‌ या 38 मण्डलकी मण्डल-परिषद्‌ इस सविधानके वन्धानोंके अनुसा उस जिले 
या मण्डलका, जैसो कि स्थिति दी, शाप्न-प्रवन्ध बरनेके लिए प्राप्त घनको जमा किया जायेगा | 

(२) जिला-कोष या मण्डल-कोपके लिए, जैती कि ध्थिति हो, जिला-१रिषद्‌ तथा मण्डल- 

परिषद्‌ राज्यपतिकी पूर्व-स्वीकृति पाकर नियम बना सकेगी, और इस प्रकार बने हुए नियम 
उक्त कोषमें घनके देने, उसमेसे घनके निक्रालने उममें धनको रक्षित रखने तथा इन वातोसे 
सम्बन्धित तथा उनके सहायक किसी विषयके सम्बन्धमें अनुसरण करने योग्य कार्यप्रणालीका 
निर्देश भी कर सकेंगे। 

८, भूमिकर लगाने और उयाईइनेके तथा धन्य करोंके लगानेका अधिका(--(१) अपने 

मण्डलके अन्तर्गत सभी भूमियोके वारेमे स्वायत्त-मर्डलकी मण्डल-परिषद्‌को और उन ज्षेत्रोंके 

अतिरक्त जिलेके अन्तगतकी सारी भूमियोंके सम्बन्ध में, स्वायत्तजिलोंकी जिला-परिपदको जो 
ज्षेत्र मणडल-परिषदोकी, यदि कई हो, अ्रधिकार सताके अधीन हों, उन मूमियोके ऊपर कर 
लगाने और उगाइनेका उन्हीं विद्धान्तोका अनुसरण करते हुए अधिकार होगा, जी के उठ समय 
आसाम-सरकार हारा आखाम-राज्यमें भूमिके ऊपर कर-निर्धारण करनेके लिये वरते जाते हों | 

(२) किसी स्वायत्त-मए्डलकी मण्डल-परिपद्को उक्त मण्डलके अन्तगंत क्षेत्रोके सम्वन्धमें 
और किस! स्वायत-जिल्लेक्री जिला-परिषदको उन न्षेत्रोंके भ्रतिरिक्त जिलेके अन्तगत सारे ज्षेत्रोंके 
संबंधमें भूमि और मकानों पर कर लगाने और उगाइने तथा उक्त क्षेत्रोंमे रदनेवाले व्यक्तियॉपर 
पथ शुल्क लगाने ओर उगाइनेका अ्रधिकार होगा | 

(२) किसी स्वायत्त जिलेकी जिला।रिपदूको उक्त जिलेके भीतर निम्नलिखित करोमेमे 

समह्त या कुछ करोंको लगाने और उगाइनेका अधिकार होगा : 

(क) व्यवसायों, वाणिज्यों, पेशों और नौकरियों पर लगाया गया कर; 

(खत) पशुओं, सवारियों और नावोरर लगाया गया कर; 

(ग) किती बाजारमे विक्रीके लिए आनेवाले मालोंके प्रवेशपर लगाया गया कर, ओर 
घाटवाली नात्रोंमे चढनेवाजे यात्रियों और ढोये जानेवाले पण्यों पर लगाया गया 
पथशुल्क; और 

(घं) विद्यालयों, और औपघालयो और सड़कोक़ो चल्ानेके लिए. लगाये गये कर । 

(४) कोई भी मण्डल, परिषद्‌ या जिला-परिपद्‌, जैसी कि स्थिति हो, इस पैराके उपपैरा 
(२) और (३) मे निर्दिष्ट किये गये करोमेसे किसी एकके लगाने ओर उगाहनेके निमित्त बनाये 


गये बन्धानोंके लिए नियम वना सकती है । 
६, खनिज पदार्थों का थाह् पता छागाने था उन्हे खोदुके निकालनेके लिए अलुमति-पत्र 


-न्भधिनी 
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था पद्ठा-(१) झिसी स्वरायच्त जिलेके अन्तगंत किसी क्षेत्र में खनिज पदारयोक्रा थाह-पता लगाने 
या उन्हें खोदके निड्रालनेके लिए आसाम-सरकार द्वारा, विवा उस जिलेकी जिलापरिषद्से परामर्श 
लिये, अनुमतिपत्र या पटटे नहीं दिये जा राकेंगे | 

* (२) किसी स्वायत्तजिलेके अन्त पिसी ज्षेत्रमे खनिजपदाथोंके थाइ-पता तगाने और 
खोदके निकालनेके लिए आसाम सरकार द्वारा दिये गये अनुमंतिपन्नो और पट्टोसे प्रतिवर्ष जो 
अधिकृत लाभ आता रहेगा, उसका जो अंश देनेके लिए. आसाम-ररकार जिवापरिषद्से 
समभोता कर चुकी होगी, वह अंश उक्त जिलतेफी जिलायरिपदूकों मिला करेगा। 

(३) यदि उक्त प्रकार अधिकृत लाभोके अशको डिंसी मिलापरिषद्को दिये जानेके ऊपर 
कोई विवाद उठता है, तो बद निर्णयक्े लिए; राज्ययतिके पात॒मेजा जायगा और राज्य्ीद्वारा 
अपने विवेकके अनुसार निश्चित कर दी गयी धनराशि इस पेराके उपपैरा (२) के अनुसार 
जिलापरिपदूकों भुगतानकी जानीबाली घतराशि मानी जायेगी और राज्यपतिका निर्य ह 
अन्तिम होगा। 

१०, आदिवासी जातिवालोंसे भिन्न छोगों 6रा रुपये-पैसेफी लेन-देन और वाणिज्य किये 
जानेपर नियमन और नियंत्रण करनेका जिला-परिपद्वा अधिकार--(१) किसी भी जिलेकी 
जिज्ञापरिपद्‌ जिलेके भीतर परिगरित आदिवासी जातियोसे मिन्‍न जातिवाले जिलेके निवाठियोंके 
रुपये-पैसे वा लेन-देन और वाणिज्य करनेपर नियमन और नियत्रण करनेऊे लिए. नियम 
बना सकेगी | 

(२) ऐसे नियम--- 

(क) यह विहित कर सकते हैं, कि कोई भी व्यक्ति जिसने उसके लिए. श्रनुमतिपत्र नहीं, 
लिया हो, रुपये-पैसेंका लेन-रेन नद्दी कर सकेगा; 

(ख) यह विद्िन कर सकते हैं क्रि मझाननों द्वारा लगाये जानेवाले और 
निकाले जानेवाले व्याजकी दर अधिक्से अधिक कितनी होगी; 

(ग) मद जनोंके लिये यद्ट वन्‍्धानकर सकेगे कि लेखा रखना होगा तथा जिलापरिषद्‌ 
द्वारा पक कार्यके लिए; नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा ऐमे लेखाका निरीक्षण किया 
जा सकेगा; 

(घ) यद्द विद्वित कर सकेंगे कि कोई भी व्यक्ति, जो उस जिज्ञेका निवाती है, पर प्रिगणशित 

॥ आदिवासी जातियोमेसे किसीका नहीं है, विना इसके लिए, जिलापरिपद्से मिलने- 
वाला अनुमतिपत्र प्रेये किसी भी पश्यवस्तुका थोंक या फुथ्कर वा शज्य नदी 
कर सकेगा ; 

किन्तु साथ ही, इस पैराके अनुसार कोई भी नियम जिला-परिपदूकी कुल सदस्यसंण्याके 
कमसेकम तीथ चौथाई सदस्योक्े बहुमतसे पास हुए बिना बनाये नहीं जा सकेगे $ 

किन्ठ॒, इस वन्धानके साथ कि, यह किसी सी नियमके अनुसार उपथुक्त नहीं होगा कि ऐसे. 
महाजन या व्यातारीफो, जो ऐसे नियामक विधानोंके वनानेके समयसते पहिलेहोसे उक्त बिलेके 
भीतर अपना कार-वार करता चला आरा रहा हो, अनुमतिपतन्र देनेसे श्रस्वीकार किया जाय | 

११. इस परिशिष्टरे अचुलार घनाये गये विधानों, नियक्ों और लिशरमकूत विश्वार्नोंद्रा 


श्ड्द 


प्रकाशन --इस परिशिष्ठड़ें अनुसार किसी जिलापरिषद्‌ या किसी मसडलपरिषद्के हारा बनाये 
सभी विधान, नियम और नियामक विधान वनजानेके वाद राज्यके सरकारी गजढ (पोरपत्र) में 
प्रकाशित किये जायेगे ओर छुप जानेपर विधानकासा वल रखेगे | 
१२, पाल्ामेंट और राज्यकी व्यवस्थोपिकाकी व्यचस्थाशेंदास्वायत्त जिलों थौर स्वायंत्त 
मण्डलोऊे ऊपर लागू होना--हस संविधानमे किसी वैती वातके होते हुए भी-- 
(क) राज्यकी व्यवस्थापिकाकी कोई भी ऐसो व्यत्रस्था, जो ऐमे विपयोंसे संब घित हो, 


जिनको कि इस परिशिष्टके पैरा ३ में उन विपयोके रूपमें गिनाया गया है, जिनके 
बारेसे जिला-परिषद्‌ या मण्डल-परिषद्‌ ह विधान वना सके, श्रौर राज्यक्षी 
व्यवस्थापिकाकी कोई ऐी भी व्यवस्था जो बिना चुबाये मादक पेयके पनेके 
ऊपर प्रतिपेष अथवा प्रतिवन्‍्ध गाने वाली हो, क्रिसी स्वायत्त->िले या 
स्वायत्त मरडलके ऊपर, तब तक लागू नहीं होंगी, जब तक कि दोनों अवस्था श्रोमेंसे 
प्रत्येकमें, जिलाके ऊपर या ऐसे मण्डल़के ऊपर अधिकारक्षत्र रखनेवाली 
जिज्ञा परिषद्‌ इसके लिए सार्वजनिक विज्ञप्तिद्वाश टिदायत न करे, और ऐसी 
व्यवस्थाके बारेमें ऐणी द्विदायत देते समय, जिज्ञा-परिषद्‌ साथ राय यह भी 
हिदायत कर सकेगी कि उक्त व्यवस्था उक्त जिल्ले या मंडल या उनके किसी 
भागके ऊपर ज्ञागू होते समय प्रभावगारी हो सकेगी, ऐसे अ्पणरों या 
रूपान्तरोंके अधीन रहते हुएही, जिन्हेंकि वह उचित समझे, 


(ख) राज्यपति सावजनिक विज्ञप्ति द्वारा यद्ध टिदायत कर सकेगा कि पालमिंट या उस 


श्दे 


राज्यकी व्यवस्थापिकाकी कोई मी व्यवस्था, जिसके ऊपर इस पैराके खरड (क) 
के वन्धचान न लागू हों, फ़िसी स्वायत्त जिले या स्वायत्त मरडलके ऊपर लागू 
नहीं हो सकेगी, या ऐसे जिलेका या मरडल उसके भाग के ऊपर सी लागू हो 
सकेगी, तो ऐसे अ्रपवादों ओर रूपान्तरोंसे आधीन रहते हुए, जिन्हें कि वह ऐसे 
जिलेेके लिए, मिला-परिषद्की और ऐसे मण्डलके लिए. मण्डल-परिपद्की पृष 
स्वीकृतिसे उक्त विजप्तिमें निर्दिष्ट करे, जबकि ऐसी टिदायतमे दी गयी गातोंती 
सिफारिश करनेवाला कोई प्रस्ताव ऐसी जिल्ञापरिपद्‌ या ऐसी मण्डलपरिपद्‌ 
हारा, जैसीकि स्थिति हो, पास कर दिया गया हो | 

स्दायत्तनिलो सी प्राष्तियों (आमदुनियों) और ज्ययों (सर्चों ) के ऋजुमान घार्पेक 


अर्थविभागीय विवरणमें अक्ग दिखाये ज्ाय--किसी रवायवत जिल्लेकी उन प्रा्तियों और व्ययों 
के अनुमान जोकि आपामराज्यके राजस्वोंके नाम जमा धोने वात्ले हैं या उसके राज्यस्वोत्ते 
आने वाले हैं, इस संविधानकी धारा १७७ के अजुणार राज्यकी व्यवस्थापिकाके समक्ष उपस्थित 

किये जानेवाले वार्षिक अथव्मिगीय विवरणमें अलग दिखलाये जायेगे | 
१४. स्वागक्तजिल्ञेके शासव-प्रवन्धके बारेसे पुदताँडु करमे और उपके ऊपर दि८र्पत्र 

देनेके जिये कप्तीशनकी निशुक्ति--- 

(()--आसामका राज्यपति किसी भी समय यज्यके स्वायरा-जिलोके शारुनप्रवस्धसे 
सम्बन्ध रखनेवाले किसी विशेषरूपसे निर्दिष्ट विषयके ऊपर जाँच-पड़ताल करनेके आर 


१४६ 


विवरणपत्र देनेके लिए एक कमीशन नियुक्त ऋर सेगा , था समय-समय पर स्वायत्त -जिलोके 
शामनप्रवत्षके वारेमें सामान्परूयने और निम्ननिश्वित विय्योजे बा में विशेष रूपसे, पूउुताँछ 
करने ओर उसपर अपना विवरणत्र देनेते लिए एक कमीशन नियुक्त कर सरेगा ३-- 
(क) ऐसे जिलोंमें शिक्षा और चिकित्सा के सुधारों तथा यातायातके वन्धान, 
(ख) ऐमे जिज्ञोक्रे व रेम किसी नयी या विशिर्र व्यवस्थाके वनानेको श्रावश्पकत्ता 
(ग) जिला और मर व परिपदों द्वारा वनाये गये विधानों, नियामक विधानों और 
” नियमोंकों व्यवह्त करना, 
और ऐसे कमीशन द्वारा अनुतरणीय कार्यप्रणालीकी व्यवस्था कर सकेगा | 
(२) ऐसे प्रयेफ कमीशनके विवरणको उससे सबद्ध राज्यपतिकी सिफारिशके साथ 
विभागीय मंत्री आसाम सरकारद्वारा वी जनेवाली कारवाईको व्याख्यात्मक स्मृति-पत्रके 
साथ राज्यक्री व्यवस्थापिकाऊ़े सामने रखेगा। 
(३) राज्यक्षी सरवारके कार्यकों अपने भत्रियोंमे बॉट्ते समय आसासवा राज्यपति अपने 
मत्रियोमेसे एकके ऊपर विशेषतौरसे राज्यक्े स्वास्त जि" के कह [णुका भार दे सकेगा | 
१४. जिल्लाया मण्डल पर्पिडेंके का्तों थौर प्रस्तादों।॥ रह होता था जटवाया जाता 
(१) यदि किसी समय र ज्ययतिको यह विश्वास हो जायकि मए्इल-परिषद्‌ या जिला परिषद के 
- किसी काम या प्रस्तावसे भारतकी सुरक्षाक्े सछुठमें पड़ जानेक्ी सम्भावना है, तो वह ऐसे कार्य 
या प्रस्तावको रद कर सकेगा या लड्का सकेगा, और ऐसी कार्यवाही (जिसमें परिपद्क्ो लटकाये 
रखना या परिषद मे निहित या उसके द्वारा किये जाने वाले अधिकारोंमेंसे स्व या किस्लेको 
अपने दाथमेंलेना भी सम्मिलित होगा) बर सकेगा, जिसे वह ऐसे कामफे किये जाने या चालू रखे 
जानेसे अथवा ऐसे प्रश्तावक्षे कार्य रूपमें परिणशनत होनेसे र.कनेके लिए आजश्यक समके | 
(२) इस पैगके उपपैरा (१) के अनुसार राज्यपति द्वारा निकाले गये आदेशको कारणु- 
सह्दित राज्यकी व्यवस्थापिकाके सामने ययाशीत्र रखा जायेगा और यदि उ श्ादेशफो व्यवस्था- 
पिका निरस्त न करदे, तो बहा निकाले जानेक्ी तारीखमे वारद मासकी अवधि तक लागू रहेगा, 
उिन्यु साथ ही, जब और जितनी वार राज्यकी व्यवस्थापिका ऐसे आदेशको जारी रख्नेके 
अनुमोदनका प्रस्ताव पास करती है, तो जबतऊ राज्यपति उसे हठा न दे, दवतक आदेश उस 
तारीखसे बारह मास और आगे तऊके लिए लागू रहेगा, जिए तारीखढो इत पैराक्े झनुशर वह 
अ्रपनेश्र।प प्रतिकूल परिस्थिति के कारण निररत हो जाता। 
(३) इस पैशके अनुसार राज्यपति अपने इत्योंका सम्पादनं अपने विचेकके अगुसार 
कर सकेगा । 

१३. चिल्ला या ग़णडल्परियद्‌ दा संग किया जाना--हस परि'शष्टके पैरा १४ के 
अनुसार नियुक्त किये गये कमीशनकी सिफारिशपर राज्यपति सार्वजनिक विज्ञत्त निकालकर; 
कसी मण्डल या जिलापरिंगदूकी भंगकर सकेगा और 

(+) परिषद्के पुनः उगठनके लिए तुरन्त हीया सामान्य निर्वाचन 
हिदायत कर सक्केग, या 


(ल) राज्यकी व्यवस्थापिकाकी पूर्व स्वीकृति लेकर ऐभी परेण्द्की अधिआर-सत्ताके 


करनेके लिए 
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अन्तगत ज्षेत्रके शासनप्रवन्धको राज्यपति अपने हाथमें ले खकेगा, थ ऐमे ज्षेत्र- 
का शासनप्रबन्ध एक ऐसे कमीशन के द्वाथमें जो अधिक से अधिकू उक्त पैशके 
अनुसार नियुक्त किया गया हो, या किसी दूसरी राज्यरात्ताके दायमें जिसे कि वह 
उपयुक्त समझे, श्र धक्र से अधिक दूसरे मासके लिए दे सकेगा 
किन्ठु साथ ही जब इस पैराके खरइ (१) के अनुसार कई श्रादेश निकाल दिया गया हो, 
तो राज्यपति विवादाध्पद चेत्रके शासन प्रसन्‍्थके वारेमें नये चुनावद्वारा परिपद्के पुनः संगठित 
होने तक, इध पैराके रड (क) मे निर्देश के, गयी कारवाई कर सकेगा; ह 
किन्तु, इस वन्धानके भी साथ कि जबत॒क राज्यकी व्यवस्थातक्राख़ों जिला या मणडल- 
परिपद्की, जैसी कि स्थिति हो, व्यद सुनानेवा अवसर न दिया जाय, तवतऊ इस पैशक्रे खश्ड (क) 


के अनुसार कोई कारवाई नहीं की जा सकेगी | 
१७, पैरा १६ से छुट्टी हुई सारणीके भाग २ में गिनाये गये क्षेश्नांपर इत परिशिष्टके 


बन्धानोंका लागू होना--(१) आ्रासामवा राज्यपति-- 
(क) राष्ट्रपतिकी व स्वीकृति लेकर सावजनिक विज्ञमि द्वारा इस परिशिष्ट के पृव॑तर्तोी 
सभी या किसी भी वन्धा+कों पै। १६ से जुड़ी हुई साप्णाके भाग रमे उच्चिखित 
किसी आदिवासी-क्षेत्र श्रथवा ऐसे ज्षेत्रक किसी भागके ऊपर लागू कर सकेगा, 
तथा उसके बाद ऐसे क्षेत्र यथा सागया शाप्षन्‍-प्रवन्ध ऐसे वन्धानोंके अनुसार 
होगा; और ेु 
(ख) इसी प्रकारकी पूवस्वीकृति लेक्र, उक्त सारणीक्रे भाग २ में गिनाये गये किसी 
आदिदासी क्षेत्र अथवा उसके किसी भागकों उक्त तारणीसे अलग ग्रिया 
जा सकेगा। 

(२) उक्त सारणीके भाग २ में गिनाये गये क्रिसी श्रादिवासी-क्षेत्र या उसके किसी भी 
भागके वारेमें जवतक कि इस पैराओे उपपैरा (*) के अनुसार विज्ञप्ति निझाली न गयी दो, तवनक 
ऐसे त्तेत्र या उसके ऐसे फ्रिसी भागका, जैसी कि स्थिति हो, शासनयवन्ध राष्ट्रति आमामके 
राज्यपति द्वारा उसे अपना एजेंट ( प्रतिनिधि ) बनाकर करायेगा, और इस सविधानके भाग ८ 
के बन्धान वहाँ इस तरद्द लागू होंगे, जैसे कि वह क्षेत्र अथवा उसका भाग प्रमम परिशिष्टके भाग 
४ में गिनाया कोई क्षेत्र दो | 

१८: संक्रान्तिकालीव घन्धान--इस सविधानके आरंभ होनेक्े वाद जितना जरूद 
हो सके, उतना जल्द आगामका राश्याति राज्यके प्रत्येक स्वायत्त-जिलेके लिए, जोकि 
इस परिशिष्टम गिनाये गये हैं, जिज्ञा पर्पिदू संगठित करनेके जिए कार्यवाह्दी करेगा, ओर 
जब तक किसी स्वायत्त जिलेके लिए मिला परिषद्‌ संगठित न दो जाय, तवतक ऐसे 
स्वायत्त जिलेका शासन-प्रवन्ध अपने विवेकसे कार्य करनेके लिए राज्यपतिके दवाथमें निद्वित होगा, 
और ऐसे जिल्षेमें अवस्थित ज्षेत्रोंके शासन-प्रवन्धके जिए इस परिशिष्टमें दिये गये वन्धानोंके 
स्थानपर निम्नलिखित बन्धान होगे, अर्थात्‌ ३-- मर 

(क) पाल मिट अथवा उस राज्यक्ी व्यवस्थापिकाक्ी कोई भी व्याख्या ऐसे केंव्र 
तबतक लागू न होगी, जवतक कि राज्यपति, सावजनिक विश्वत्ति द्वारा उते 
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लिए, हिदायत न करे और क्रिठी व्यवस्थापिकाके वारेगें द्िदायत करते समय 
राज्यपति यद भी हिदायत कर सकेगा, कि वह व्यवस्था क्रिसी ज्षेत्र या उसके 
किसी विशेष रूपसे निर्दिष्ट भागके ऊपर लागू होते समय, ऐसे अपणदों और 
रुपान्तरोंके आ्राधीन रहते हुए, जिन्हें कि वह उचित समसे, प्रमावकारी 
होगी; , 


(ख) ऐसे ज्षेत्रकी शान्ति और सुशाप्ननके लिये राज्यपति नियामक विधान बना 


सकेगा और इस प्रकार बनाये गये नियामक विधान ऐसे ज्षेत्रम उस समय 
लायू पा्मिंट या उस राज्यकी व्यवस्थापिकाकी फिसी व्यवध्याफो, या उत समय 
व्यवस्था के लिए. किसी प्रचलित विधानको निरध्त या संशोधितकर सर्फेंगे | इस 
खण्डके अनुसार व्यवस्था बनायी जानेके वाद राष्ट्रपतिके सामने रखी जाये ॥ और 
जब तकबवह उत्पर आ।नी अनुज्ञा न दे, तवतक घद्द कार्यकारी नही दोगी ; 


(ग) इस पेराके खण्ड (क) और (ख्र) के अनुसार राज्यपति अपने कऋृत्योंका प्रयोग 


है| & छ 


अपने विवेक के अनुसार कर सकेगा। 
आदिवासीछे न्र--निम्नलिखित सारणीके भाग १ और २ में गिनाये गये क्षेत्र आसाम 


राज्यके आदिवासीक्षत्र समके जायेगे और उक्त सारणीम किसी जिले या शासन क्षत्रक्क 
निर्देशसे इस सविधानके आरम्म होनेकी तारीखरर विद्यमान जिलेया क्षेत्रके निर्देशका बोध 
> द्ोना समझा जायेगा। 


सारणी 

भाग १ 
१ *शिक्षाग नगरकों छोडकर खासी ओर जैन्तिया पहाड़ियोंका जिला | 
२. गारो पदाड़ियोंका जिला | 
३ लुशाई पहा ड़परोंका जिला | 
४. नागा पहाडियोका जिला। 
* कछार जिलेका उचरी कछार सवडिबीजन। 
६. वरपाथर और सरूपाथर पोजोकों छोड़कर नौगाँव और शिवसागर जिलोका मीकिर 

पद्दाड़्ीवाला भाग | 

साग २ 
१. सदिया ओर बालीपाराके सीमान्त-भूभाग 
२. तीरपका सती गन्‍्त-भूमाग (लखीमपुर सीमान्त-पृभागकों छोड़कर) 
है, नागा आदिवासी छु नर 


१४६९ 


सघम परिशिष्द 
[ धारा २१७ ] 
सूची १--ल घ सूची 

१, भारतके राज्यत्षेत्र और उसके प्रत्येक भागकी रक्षा ओर रक्षाके लिए समी सामान्य 
तैयारी, साथ ही ऐसे मारे कत्तव्य जो युद्धकालमें उसे सफतजताथपूवंक चवाने और युद्धकालकी 
समाप्तिके वाद सुन्दर ढं गसे सेन्य-विचलन करनेमें सहायक हों | 

२, देन्द्रीय गुस्तचर-विभाग | 

३ प्रतिरक्षा, वैदेशिक विभाग और भारती सुन्क्ता संबंधी कारणंके लिए भारतके 
राज्य-लेत्रके अन्दर निवारणाथ नजरनन्दी | 

४. सघकी जल, रथल ओर वायु-सेनाओंत्री भरती, शिक्षण, परिपालन तथा नियंत्रण 
आर उनका उपयोग; प्रथमपरिशिष्टके भाग ३ में उठ समय गिनाये गये राज्योंगे भरती किये गये 
तथा उपयोगमें लाये गये सैन्य-परलकी संख्या, संगठन ओर नियंत्रण | 

४, ऐसे उद्योग-धन्वे जिन्हे पार्तामठने विधानद्वारा प्रतिरक्षा था युद्ध संचालनके लिए 
आवश्यक घोषित किया हो। 

६ जल, थल् ओर वायुसेनाके कारखाने | 

७० छावनीक्तेत्रमं स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रोंझ्र भीतर छावनी-शराज्यसत्ताधारियोंके 
संगठन और अधिकार, ऐसे ज्षेत्रों में गट्वांसका नियमन ओर ऐसे ज्षेत्रोंकी सीमाबन्दी । 

८ शज्नाज्ञ, आग्नेयाल, गोला-वारूद तथा विस्फोटक | 

६. परगाणशुश'क्त तथा उसके उत्तादनके लिए अत्यन्त आवश्यक खनिज पदाथ | 

१०, वैदेशिक विभाग; वे सभी विषय जो संघकोंक्रिसी बाहरी देश के साथ सम्बन्धित 
करते हों । 

११, कूटनीपिक, कॉसलस्म्यन्धी तथा व्यापारी प्रतिनिधि | 

१२, संयुक्त राष्ट्रसंघ । 

१३६५ श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों , ससदों और दूसरी संस्थाश्रोंमे माग होना और उनमे हिये 
गये निययोंको निवाहना | 

१४. यद्ध ओर शान्ति । 

१५, वाहरी देशोंके साथ सन्विपों और समभझोते करना तथा उन्हें निबाइना । 

१६. वैदेशिक अधिकरार-द्षेन्। 

१७, बाहरी देशोके साथ वाणिज्य और व्यापार | 

१८, विदेशी ऋण । 

१६. नागारकता, नागरिकता-प्राप्ति और अदेशी लोग | 

२०, प्रत्मपंण। 

२१. पासपोत (निगमपत्र) तथा वीजा (अनुवेशपत्र) 

२२. सामुद्रिक डकैंतियाँ, मद्मपातक अथवा राष्ट्रोके विधानोंहे विरुद्ध खुले उप्र श्रौर 


१५३ 


आकाशमे किये गये अपराध | 
20220 भारतके राज्य ज्षेत्रमे प्रवेश ओर उस राज्यक्षेत्रसे बहिंदेशवासन और निष्काक्तन । 
२४, भारतके बाहर स्थानामें तीथंयात्रा | 
- २५. पचन-तिरोध; नाविकर ओर पोतिक खिक्रित्सालय; और पचन-निरोध से सबबह्द 
चिकित्सालय । 
२६, भारत-सरकार द्वारा निर्दिष्ड आगम(कस्टम), सीमापार आयात और निर्यात | 
२७, डाक ओर तार। 
र८, तेचीफोन, वेतार, रेडियोप्रतार और इती प्रकारके दूसरे संवाद-पंचारक्रे साधन | 
२६, डाऊघर, वचत-बऊ | 
३०. वायुपय, विमान और विमानसंचालन; हवाई अडडोंके लिए बन्धान; विमान- 
यातायात और दृवाई अद्ञोंका निवमन और संगठन; वैमानिक शिक्षा और श्रस्तासके लिए 
वन्वान और राज्यों तथा दूधरा द्वारा वन्धान की गयी ऐसी शिक्षा और अभ्यासका नियमन | 
३१, पालमिथ्के विधानद्वारा राष्ट्रीय ध पित किये गये राजपथ | 
३२, यत्र-चालित जलयानोंके लिए पार्लामेटके विधान द्वारा राष्ट्रीय जलपथ घोषित फिये 
गये देरशके भीतरके जलपथों पर जद्वाजी पश्यवदून और नौचालन, तथा ऐसे जलपयोपर पथके 
नियम, ऐसे जलपरथोंसे यात्रियों और वस्तु ओँंका ढोया जाना । 
रैरे सामुद्रिक जद्दाजी परथ्वदन और नौचालन, जिसमें तटवर्ती समुद्रभ जहानी परय- 
गहन ओर नौचालनमी सम्मिलित है, व्यापारिक नाविकोंकी शिक्षा और अभ्यासके लिए बन्धान 
और राज्यों तथा दूसरों द्वाथ वन्धानकी गयी ऐसी शिक्षा और अभ्यासके ऊपर नियमन | 
३४. नौसैनिक न्यायालयका अधिकार-क्तेन्र | 
३४५... वे पत्तन ( वन्दरगाढ़ ) जिनको पार्लापेट्के विधान या प्रचलित विधानके द्वारा 
या उनके अनुसार, मुख्यपत्तन घोषित क्रिया गया हो, इसीमें उनकी सीमा-वन्दी, पत्तन-सत्ताधारियोके 
सगठन और अधिकार भी सम्मिलित हैं। के 
२६ प्रकाशस्तभ जिसमें प्रकाशपोत, आल्ोक-स्तंभ और जद्दानी परयवहन तथा 
विमानोंकी सुरक्षाके लिए, दूसरे वनन्‍्धानभी सम्मिलित हैं | 
३७, आकाश या समुद्रसे यात्रियों और परण्योका ढोया जाना | 
३८, संघको रेलें, सुरक्षा, अधिकतम और न्यूनतम दर और भाड़े, स्टेशन और तीमान्त 
व्यय, यातायातका विनिमय और रेलवे शासनप्रचन्धका माल और यात्रयोके वाहनके रूपमे 
उत्तरदायित्व--इनके विषयमें छोटी रेलोंको छोड़ वाक़ी उभी रेज्ञोंका नियमन, सुरक्षा तथा रेलते 
शासन-प्रवन्धका माल और याज्रियोके वाइनके रूपमे उत्तरदायित्व--इनके विषयतें छोटी रेशोका 
नियमन | 
रै६, १४ अगस्त १६४७ को, इम्पीरियन लाइत्र री, इंडियन म्यूजियम, इम्णैरियल 
वार म्यूजियम, विक्टोरिया मिमोरियल नामऊी संस्थायें तथा मारत-पर झार द्वारा पूर्णतः या अशतः 


चलायी जाने गली और पार्लामेंटके विधानद्वारा राष्ट्रीय महत््ववाली संस्था घोषित की गयीं 
अन्य सस्वाये। 


२० 


है 


१५४ 


४०७ 


१४ अगस्त १६४७ को बनारस हिन्तू यूनीवर्तिटी ओर अलीगढ़ मुस्लिम यूनी 


वर्धियके नामसे प्रसिद्ध संध्याय | 


४१. 


भारतका परिमाप ( स्व ) विभाग, भारतके भूगर्भी, वनस्पतिविज्ञानी और प्राणि- 


विज्ञानी परिमाप ( सववे ) विभाग; संघका अन्तरिक्षविज्ञानी संगठन । 


४२७ 


संघकफी सम्पति और उससे आनेवाला राजस्व, किन्तु, किसी राज्यमें 


अवस्थित सम्पत्ति , उत सभी श्रवस्थाओऊफों छोड़रूर, जवक्ि पार्लामेंटने विधानद्वारा कोई दूसरा 
बनन्‍्धान किया हो, उस राज्यकी व्यवस्थाके तदा श्राधीन रदते हुए ही, संघकी तम्पत्ति समझी जायेगी | 


४३ 


संघके प्रयोजनाथ अधिगतकी हुई या अ्रधिकारतः प्राप्त की हुईं स्म्पत्तिके 


लिए क्षतिपू्ति निश्चित करनेके सिद्धान्तोंके बारेमें नियम करनेवाले सूची ६ के वन्धानोंके 
आधीन रहते हुए, संघके प्रयोज नाथ सम्पत्तिकी श्रधिगति या अधिकरारतः प्राप्ति | 


४४४ 
४४. 


४५ 


४७, 


ध्ष्द 
है 4 


भारत-रक्षित-वंक | ह 

संघका सरकारी ऋण | 

प्रचलित मुद्रा, विदेशी विनिमय, ठकसाल-ढलाई और वैध मुद्रा | 

वंकक्राय | 

चेक, हंडी, वचन-पत्र ( प्रामेतरीनोट ) और इसी प्रकारके दूसरे शासन पत्र | 


बीमा | 


४०, संस्थान अर्थात्‌ संस्यानोंका समूहीकरण, नियमन श्रौर समेटन, जिनमें 


महाजनी, बीमा और आर्थिक संस्थान भी सम्मिलित हैं, परन्तु जिनमें सहकारी 
समितियों सम्मिलित नहीं हैं, तथा एक ही रान्‍्य तक अपना लद्बय सीमित ने रखनेवाले 
संस्थानोंका, जो चाहे व्यागरी हों या न हों, किन्तु जिनमें विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं हैं 


समूहदी करण, नियमन और समेटन | 


घ१ 
चिह्न । 


स्वाधिकार-पत्र, मुद्रणा घिकार, आविष्कार, बनावट, पस्यचिह्र और वारिज्य- 


४२, परमन्यायालयके गठन, संगठन, अ्रधिकार-क्षेत्र तथा अधिकार ओर उसके द्वारा 


लिये जानेवाले शुल्क । 


५४३. 


प्रथम परिशिष्टकरे भाग ३ में उत समग्र गिनाये गये राज्योंकों छोड़कर भारतके 


अन्तर्गत किसी राज्यमें मुख्यस्थान रखनेवाले किसी उच्चन्यायालयके अ्रधिकारक्षेत्रका उस राज्यके 
बाहर किसी क्षेत्र तक फैनाव, तथा राज्यके बादरके किसी क्षेत्रसे उत।। संकोच | 
५४, परमन्यालयके अतिरिक्त वाकी दूसरे न्यायालयोके इस बूचीके विपयोंमेंसे किसौके 


बारेगें अधिकार-च्ेत्र ओर अधिकार । 


४४. मनुष्य-गणना। 
४६, संघमे प्रयोजनके लिए पूछ-तोछ करना, परिमाप और आंकड़े लेना । 
9७, अनुसन्धान, व्यावतायिक या औद्योगिक शिक्षणाभ्यासके लिए या विशेष अध्ययन 


की अभिश्वद्धिके लिए, संघ-एजेन्सियों और प्रतिष्ठान | 
प्रछ, संघ-जनसेवाये और संघ जनसेधा-कमीशन ( समितक )। 


बच 


(फू 


५६ संघके कम बारियोंत्े संबंधित श्रमिक विवाढ | 

६०, पालमिंट द्वारा राष्ट्रीय महत्वके घोषित हुए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक; 
पुरातत्वीय स्थान तथा अत्शेप | 

६१. तौल तथा मापके परिमाणो की स्वापना | 

६२० अफीम, जटाँ तकक्कि उतकों खेती, उसका निर्माण तथा नियतिके लिए विक्रीका 
सम्बन्ध है | 

६२. मिद्दीके तेल तथा पान्षमिंठफ़े विधान द्वारा भयानक ज्यवलनशीज्ञ घोपित किये गये 
दूसरे द्रव और पदार्थोका रखना, जमा करना और एक जगहसे दूमरी जगद्द ले जाना। 

६४ उन स्थानोंमे उद्योगों हा विकास, जॉपार्लामेटने विधान द्वारा विक्रासका जनताके 
हितके लिए संघक़े नियंत्रणम रहना वाड्ुनीय घ पित किया दो | 

: ६४६ शभ्रमेकोका नियमन तथा खानों और तैल-चेत्रेमे सुरक्षा । 

६६१. जहाँ तकक्रि पार्लामैठने विधान द्वारा सघके नियत्रणमें ऐसे विक्रात ओर नियमन 
को रखना जनहितके लिए आवश्यक घोषित ऊिया हो, वर्दां तक खानो तथा तैल-केत्रों तथा 
खनिजके विक्रासका नियमन | 

६७. प्रथम परिशिष्टके भाग १ शअ्रथवा २ में उस उस समय गिनाये गये किसी राज्यके 
किसी भागके पुलिसवलक़े व्यक्तियोफ़े अधिकारों तथा अधिकार-क्षेत्रका इस प्रकार गिनाये गये 
ज़िसी राज्यक्रे ज्षेत्रतक विस्तार, क्निन्तु इस प्रकार नहीं, कि जिसमे एक भागकी पुलिस बाहर 
दूसरे स्थानमें उस राज्यक्री सरकारकी रायके विता अ्रपने अधिकार या अधिफार-क्षेत्रका प्रयोग 
कर सके; सी राज्यके पुलिस-वलके व्यक्तियोके अधिकार तथा अधिरार-क्षेत्रका उस राज्यके 
वाहर रेलके क्षेत्रोंतक विस्तार | हु 

६८. पालमिंद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतिके निर्वाचतें तथा इन निर्शाचनोंकी देखः 
भाल, संचालन और नियत्रण करनेके लिए निर्वाचन-क्रमीशन (समितक) | 

६६. राष्ट्रगतिके वेतन, भत्ते श्रथवा छुट्टी बधी अधिकार, संघके मत्रियों, राज्यपरिषद्‌ 
के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, और जनभवनके समाव्यक्ष तथा उपसभाव्यक्षके चेनन, भत्ते तथा 
विशेषाधिकार; भारतके महा-आयव्यय-निरीक्ष॒कके वेतन, भरते तथा सेवासबधी शर्तें 


७०. पालमिटठकी समितिणेंफे सामने साक्षी देने अथवा 'लेख्योफ़ों उपस्थत करनेके 
लिये व्यक्तियोंको उपस्थित होनेके जिये विप श॒ करना | 


७१. एक राज्यसे दूसरे राज्यमे प्रवास । 
७२. अन्तर्राजीय निरोध (क्वेरेन्टीन) | 


७३. सूची २ के ३३ वें मदके आधीन रहते हुए, राज्योका परस्पर व्यापार और 
वारिज्य। 


५ ७४. बाढ़-नियंत्रण, तिंचाई, नौचाज्नन और प्रन-विजद्नी-शक्तिके प्रयोजनोंके लिए 
अन्तरोजी जल्नपथोका विकात | 


७४. देशस्थ समुद्रके बाहर मछुश्राई और मत्स्यगालन | 
७६, सघकी आदतों द्वारा नमकका उत्पादन तथा वितरण; दूसरी आहढ्तों द्वारा नमक 


१५६३ 
के उत्पादन और वितरणपर नियमन और नियंत्रण । 

७७. भारत राज्य-छेत्रके किश्वीं विभागमें संघपर प्रभाव डालनेवाले संक्रदकालका 
सामना करनेऊे लिये बन्धान | 

७८, भारतसरकार श्रथवा किसी राज्यकी सरकार द्वारा संगठित लाठरी | 

७६, सट्टा और वादेके बाजार तथा वर्हांकी लेनदेनके ऊपर स्थाम्पोंके अतिरिक्त 
दूसरे कर | 

८०, हुंडियो, चेकों (धनादेश), बचनपन्नों (प्रामीसरी नोट), पौत-बीजकों, साख-पन्नों 
वीमा-त्रों, शुयरोंके दर्तान्तरों, ऋण-पन्नों, प्रतिपुरपपत्नों और प्राप्तियोंके सम्बन्धमें लगनेवाले 
स्टाम्प शुल्ककी दर | 

८१, खेतीकी मूमिक्े अतिरिक्त दूसरी सम्पत्तिके उत्तराधिकारपर लगनेवाले शुल्क | 

८२, खेतीकी भूमिके अतिरिक्त सम्पत्ति-सम्उन्धी दूसरा भू-सम्पत्ति-कर 

८३. रेल तथा विमान द्वारा ढोयेजानेवाले पण्यों ओर यात्रियॉपर सीमाकर | 

८४... रेलके भाड़ों ओर इलाई-भाड़ोंतर कर । 

«४- कृषि-आ्रायको छोड़कर श्रन्य अयपर कर | 

८५. आगम-शुल्क (कस्टम) जिसमें निर्यात-शुल्क भी सम्गिलित है | 

८६० तम्बाकू तथा भारतमें निर्मित और उत्पादित दूसरी वस्तुश्रोंपर अ्रन्तः शुल्क, 
किन्तु इनमे--- 

(क) मनुष्यके ख्चमें आानेवाले मादक पेय ; 
(ख) अफीम, गोजा और दूसरे चेतनाभार ओर अचेतनामार औपध * 

सम्मिलित नही हैं; किन्ठु इनमें ऐसे ओपघरूप तथा प्रसाधनरूप वस्तुएँ सम्मिलित हैं, 
जिनमें मद्यतार या इस मदके उपपरा (ख) में उल्लिखित कोई द्रव्य पड़ा हो | 

८७. संस्थान-कर | 

८८, कृपियोग्य भूमिऊे अतिरिक्त व्यक्तियों ओर कम्पनियोंके वित्तों और पूं जो-मूल्यपर 
लगाये गये कर ,कम्पनिश्रोक्री पं जीपर कर | 

८६, इस सूचीके विपयोंमेते किसी एकसे सम्बन्धित विधानोंके विरुद्ध अपराध । 

४०, इस सूचीके विपणॉमेंसे किसी एकके संवंधमें लिये जानेवाले शुल्क, किन्तु जिसमें 


. किसी न्यायालय द्वारा लिये जानेवाले शुल्क सम्मिलित नहीं हैं | 


६१. सूची २या चूची ३, दोनों मे न गिनाये गये कोई दूसरे विषय ओर कर जिनको 


इन दोनों ही तूचियों मे नहीं गिनाया गया है । 
सूची २, राज्य--सूची 
१. सावजनिक सुव्यवस्था (किन्तु इसमें असेनिक शक्तिकी सद्यायताके लिए जल, स्थन 
अथवा वायु-सेनाका प्रयोग सम्मिलित नहीं है); सावजनिक सुव्यवस्था कायम रखनेसे संबधत 
कारणंकि लिए. निवारणात्मक नजरवन्दी; इस प्रकार नजरबन्द व्यक्ति | 
२. न्याय-प्रवन्ध; परमन्यायालयके अतिरिक्त सभी न्यायाल्योंका गठन और संगठन, 


तथा वहाँ लिये जानेवाले शुल्क । 


॥३ 
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३, इस सूचीके विष्योगिंसे किसी एम्के सर्वंधमें परमन्यायालयके अतिरिक्त श्रत्य सभी 
न्यायालयोके झधिकार-ेत्र तथा अ्रधिकार; भूकर और राजस्वक्के न्यायालयोंकी कार्यप्रणाली । 

४, पुलिस, जिसमे रेलवे तथा गॉवकी पलिसभी सम्मिल्षित है | है 

पर. जेस, सुधारशालाग, वालवन्दी सुधार-सस्थायें और इसी प्रकारकी दूर्री सत्याये 
श्रौर उनमे बन्द प ये गये व्यक्ति, जेलों तथा दूसरी संस्याग्रोके उपयोगके लिए दूसरे राज्योके; 
साथ प्रबन्ध । 

६. राज्यका सरवारी ऋण । 

७... राज्यमी जनसेवाये तथा राज्य-जनसेवा-कमीशन | 

८, राज्यके शाथ या अधिकारके अन्दर के कारखाने, भूमियों तथा मकान । | 

६. किसी राज्यके प्रयोजनाथ अधिगत या अधिकरारतः प्राप्त की जानेगाली सम्पत्तिकी 
ज्षतिपूत्ति निश्चित बरनेवाले सिद्धान्तोके नियमनसवधी सूची ३ के बन्धानोके आधोन रहते हुए, 
सघके प्रयोजनके लिए भूमिफी अ्रनवाय अ्रधिगति या अधिकरारतः प्रासि । 

१०, पुस्तकालय, संग्रतालय और राज्यद्वारा नियत्रित या धनचालित दूसरो ऐसी 
संरथायें | 

११, राज्यकी व्यवस्यातिक्रा श्रौर राज्यके राज्यपत के उसकी (नियुक्तिके लिए 

“ नामतालिक़ा वनानेके लिए) निर्वाचन, और ऐसे निर्वाचवॉकी देखभाल, सचालन और 
नियंत्रण करनेके लिए निर्वाचन -कमीशन | 

१२६ राज्यके राज्यपतिके वेनन, भत्त तथा छुट्टी सम्बन्धी अधिकार, राज्यके मन्रियोकि 
व्यवस्थापिका-सभाक्रे समाध्यक्ष तथा उपसभाध्यक्ष, और व्यवस्थापिका-परिषद्वाले राज्यकी 
व्यवस्थापिका-परिपदके अध्यक्ष और उपाध्यक्षके भी वेतन ओर भत्ते; राज्यवी व्यवस्पायिकाके 
सदस्योंके वेतन, भत्ते तथा विशेषाधिकार । न्‍ 

१३५ राज्यकी व्यवस्थापिकाकी सम्ितियोंके सामने साखी देने, अथवा लेख्योंफों 3प- 
स्थित करनेके लिए व्यक्तियोंडो उपस्थित होनेके लिए. विवश करना । 

१४, स्थानीयशासन श्रर्थात्‌ स्थानीय स्वशासत या आम-शासनप्रवन्धके लिए 
म्यूनिसिपेलिरी, नगर-उन्नति समतियाँ, जिलावोड, खान-प्वन्ध-राज्यसत्ताओं और दूसरी दूमरी 
स्थानीय राज्यत्ताओम गठन और अधिकार | 

११० सावजनिक स्वास्थ्य तेथा स्वच्छुता, चिउित्तालय तथा श्रौषधालय; बअन्म और 
म्ृत्युफा लेखन | 

१६. भारतके वादरके स्थानोऊी तीययात्राओंकों छोड़कर श्रन्य तीर्थयात्राये | 

१७ शव गाड़ना तथा शव गाड़ने के स्थान, शत्रदा : तथा श्मशान । 

(८ शिक्षा, जिसमें.सूचीके ४०वें मदमे उल्लिखित विश्वविद्यालयोंकों छोड़कर को दूसरे 
विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं| 

१६. यातायात श्र्थात्‌ लड़के, पुल, नदी, घाट और चूची १में अनु व्लखित यातायातफे 
दूसरे साधन, ऐसी रेल्ोंके विपयमे सूची १के बस्धानोंके आधीन छोटी नगरद्रामवे, राजपथ, 
देशस्थ जलपथ और ऐसे जल्पथोंड्े संवधमें दूची १ तथा बूची ३के बन्धानोंके झाधीन रहते हुए, 


न 


श्प्प 


उनपर यातायात; बड़े पत्तनोके संवंधमें सूची (के वन्धानोंके आधीन रहते हुए पत्तन; यंत्रचालित 
सवारियोंको छोड़कर दूतरी सवारियाँ | 

२०. सूची १ के मद ७४के बन्धानोंके आधीन रहते हुए, जल श्रर्थोत्‌ जलप्रवन्ध 
निचाई तथा नहरे--5ल निकाइनेऊ़े साधन और बाँच, जनसंग्रह ओर जज्ञशक्ति | 

२१. कृपि, जिसमें कृपिशिक्षा और अ्रनुसन्धान, विनाशक कीड़ोसे वचाव और वनस्पति 
रोगो ते निवारण भी सम्मिलित है | 

२२. पशुओ्रोंक्ी जातिक्री उन्नति, पशुओंके रोगों निवारण झौर पशुचिक्रित्सा-संवंधो 
शिक्षणाम्यास तथा जीविका | 

२१. पशुनिरोधालय (कॉजी-होस) तथा पशुओंके अ्नधिकार-प्रवेशकी रोक-थाम | 

२४. भूमि अर्थात्‌ भूम्रिमें या उसके ऊपर अधिकार, जमींदार और कृपकके संवध तथा 
लगानबधूली, खेतीकी भूमिक्रा हस्वान्तण तथा अ्न्यापण; भूमि-सुधार तथा इृपितंवंधी 
ऋण, पद्दी | 

२५. कोट आऊ वार्ड (प्रतिपाल अधिकरण ) भारग्रस्त और कुकंकी गयी मृसम्पति | 

२६. भूनिद्वित निधि। 

२७. बन | 

र८, संघके नियत्रणमें नियमन ओर विकास सत्रन्धी सूची १के वन्धानोंके आधीन 
रट्ते हुए, खानों श्रोर वैज्ञक्षेत्रोंफ़ा नियमन तथा खनिज सम्पन्तिका विकास | 7 

६, मत्स्य व्यवसाय | 

३० जंगल्नी चि ड़ेयो श्रौर जगती जन्तुओ्रोकी रक्षा । मु 

६१, गैरा और गैसकारखाने | 

३२. राज्यके भीतर वाशिज्य-व्यापार, वाजार ओर मेल्ले। 

३३. इस संविधानकी धारा ६४४के वन्धानो के प्रयोजनाथ दूधरे राज्यके साथ वारिज्य, 
व्यापार और यादाआतका नियमन । 

३४. मद्ाजनी और महाजन; ऋणयस्त किसानोंकी सहायता | 

३५. यात्रीशालायें और उनके प्रवन्धऊ | 

३६. परण्योंका उत्तादन, मॉगपत्ति झर वितरण | 

३७. संघके नियंत्रणके आधीन कुछ उद्योगोके विक्रासके सवधमें सुबी १के वन्धानोक्रे 
आधीन रद्दते हुए, उद्योगों का विका6 | 

३८, खाद्यपदाथों और दूसरे द्रत्योमे मिलावट करना । 

३६. मान स्थापित करनेको छोड़कर, तील तथा माप | 

४००. मादकपेय और चेतनामारक ओपधो अर्थात्‌ मादकपेय, अफीम तथा दूसरी चेतना- 
मार औपधोडा उपजाना, बनाना, पास रखना और एक जगदसे दूसरी जगह भेजना, खरीदना 
ओर वेंचना; किन्तु, यह सब अफीमके स्ंधमें सूची श्के वन्धानोंके ओर विषों तथा भयानक 
ओधपषोंके सुम्वन्धम सूची १ के वंन्धानोंके रहते हुए | 

४१. दरिद्ध-कष्ट-निवारण, बेकारी |. 
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४२, यूथी ! में निर्दिष्द सस्वानों, या विश्वविद्यालयोंड्रों छोड़कर अन्य संस्वानोंफा 
पमू रीक रण, नियमन ओर समेदन; बपुलल व्यापारी, सादित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक ओर दूसरी 
सभायें और संसद, सहकारी समितियों । हे है 

४३. दातव्य और दातव्य-सस्याये, पुश्यार्थ ओर धार्मिक दात ओर धार्मिक सत्वात्र । 

४४. नाव्यशालायें, नाउक और सिनेमा (नलचित्र), किन्तु इनमे चित्र।टोंक़े प्रदशन 
के लिए स्वीकृति (अनुशप्ति) देना नहीं सम्मिलित है| 

४५. वाजी और जुआ | 

४६. भूमि-राजस्व (मालगुहरी), जिसमें राजलका निर्धारण और सम्रह, भूमिलेखा 
का रखा जागा, राजस्थके लिए तथा अ्रधिकार-लेखन कराने के लिए परिगा।, झौर और राजस्वों 
का दुसरेके दायमें अर्पित किया जाना। ॥॒ 

४७, .स्टामशुल्कडी दरतम्पत्धी दी १ के वन्‍्धानोंम निर्दिष्ट लेख्योंसि मित्र लेएगोक्े 
बारेमें लिए जानेवाले स्टाम्पशुल्ककी दर । 

४८५ खेतीवाली भूमिके उत्तताविकार पर लगनेव्गले शुल्क | 

४६... खेतीवाजी भुमिपर लगनेवाला मूसम्पत्ति-कर | 

४०, देशस्य जलपरयोंगर ढ ये जानेयाले यात्रियो और परयोगर कर | 
मे ४१ कृपि-श्रायपर कर । 

४२. राज्यम बनाये श्रौर उपजाये हुए निम्नलिखित पएयो पर अन्त-शुल्क ओर इन्दीं 
पण्योपर लगने वाले तुल्पभूत कर या भारतके राज्य-क्षेत्रके भीतर अन्‍्यत्र बनाये और उपऊाये 
गये ऐसे दी दूभरे पर्थोत्र इलके कर 3--- 

(क) मनुष्यके खचमें आने वाले मादक | 
(ख) अ्रक्रीम, गाँगा और दूसरी चतनामार ओपचे, और चेतनामारक, अय्रेतना 
मार आप, किन्तु इनमें वे औपधरूप ओर प्रसाधनरूग पस्यतामगश्रियाँ सम्मिलित 
नहीं हैं, जिनमे कि मश्तार या इस मद के उपपैरा (ख) में सम्मिलित कोई द्रव्य पड़ा 
हुआ हो | 

४३, भूमि और सकानों पर छगनेवाले कर | 

४४, खनित-विकास सवधी पालपिंट्के विधानद्वारा की गयी सीमावन्दीके आधीन 
रहते हुए, खानके अधिफारों गर लगाये जानेवाले कर | 

४५. प्रतिशिर कर । 

४६. व्यत्रसायों, वाणिज्यों, पेशो और नौकरियों पर लगनेवाले कर | 

४७. पशुओं और नावोपर लगनेवाले कर । 

मल भ८ प्रय्योंकी विक्री, वापिसी या खरीदपर लगनेवाले कर, जिनमें उनके स्थानमें 
ज्यके भीतर कर लगानेके योग्य पण्यो पर राज्यके भीतर उपयोग और खग्तके लिए उनकी 
बिक्री, वापिसी या खरीदपर लगनेत्राले कर तगिगिलित हैं; विज्ञापनोपर लगनेवाले ऋर | 


२६. सइकॉपर चलनेके योग्य सवारियों पर कर, जो चाहे यंत्र-चालित हों या न द्दो, 
श्रीर जिनमे ट्राम-मोटर भी सम्मिलित होगी | 
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६०, विजली॥ खत या विक्रीपर लगनेवाले कर | 
३१. फिसी स्थानीय ज्षेत्रम उस स्थानके अन्दर उपयोग और विक्रीके लिए श्राने वाले 
परयो पर प्रवेश-कर | 
६२. विलासकी वक्षुओपर कर; जिनमें आभोद, प्रमोद, बाजी, और जुट पर लगते 
वाले कर भी सम्मिलित हैं । ८ - 
६३, पथ-शुल्क । 
६४. इस सूचीम आये हुए किसी विपयके वारेमे पूछ-ताँछु करना ओर आँकड़े लेना। 
६५. इस सूची में आये हुए किसी विपयके वारेम बनाये विधानके विरुद्ध अपराध | 
६६. न्यायालयमें लिये गये शुल्कोंक्रो छोड़कर, इस दूवीमे आये हुए फिसी विष्यके 
लिए, लिये गये शुल्क | 
सूची २---समाधिक्रार-सूची ४ 
१ दण्ड-विधान (फोजदारी-विधान', जिसमे भारतीय-दरड-सहितामे इस संविधानके 
आरभ होने वी तारीख पर समाविष्ट किये सारे विषय रुम्पिलित हैं, किन्तु जिसमें सूची १ या 
सूची २ में निदिष्ट किसी विषयसे सम्बंधित विधानोंके उल्लंघन करने वाले अपराध सम्मिलित 
नहीं हैं, ओर अतेनिर्क शक्तिकों सद्दायताके लिए जल, स्थल और वायु सेना श्रोंका उपयोग भी 
जिसमे सम्मिलित नहीं है ! े 
२. दण्ड-विधि (फोजदारी कायविधि), जिसमे इस संविधानके आरंभ होनेकी तारीख 
पर दण्ड-विधि संप्ता- मे संमाविष्ट किये गये सारे विषय #म्मिजित हैं। 
३, एक राज्यसे दूसरे राज्यमें बन्दी ओर अभियुक्त व्यक्तियोंगा हटावा जाना | 
।, ४: अर्थ-विधि (दीवानी-कार्य-विधि), जिसमें अवधिविधान और इस संविधानके 
आरंभ होनेकी तारीखपर अथविधि-संहितामें समाविष्ठ किये गये सारे विषय सम्मिलित हैं, 
प्रथम परि शष्टके भाग १ था २ में उस समय गिनाये गये किसी राज्यमे करो तथा दूसरी उन 
राजकीय मांगोसे जिनमे कि (मालगुजारी) के वकाये और इस प्रकार पुनः प्राप्तकी जाने वाली 
राशियों भी सम्मिलित है, संबंध रखनेवाले राज्यके वाहर उठाये गये दावों (स्वत्वों) की मर- 


पाई | ८ ० रू रच | ०. 6 ९ 
५, साक्ष्य ओर शपथ; विधानों, साबंजनिक कायो,लिखितमो और ध्याय-संवधी काय- 


वाहियों को मानना । 

६. विवाह और विवाह-विच्छेद; शिज्चु और अ्रवयरक; दचक । 

७. इच्छापत्र, उत्तराधिकार-त्र-ग्रभाव और उत्तराधिकरार संयुक्त कुठुम्ब और वैंद- 
वारा, वे सभी विपय जिनमें न्याय-सम्बधी वाय॑वादहियोमें उमययक्ष इस संविधानके आरभ होने 
के पूवज्ञण तक अपने वैयक्तिक विधानके आधीन थे । 

८. खेतीकी भूमिकों छ ड़कर दूसरी सम्पत्ति का हस्वान्तरित करना, और दस्तावेजों 
(व्यवस्था पश्मे) और जिखितमो की रजिस्ट्री | 

६ न्यास और न्यासघारी। ॥॒ 

१०, अजुवन्ध (करारनामे), जिसमे खेती, भूमिसे संवाधित अनुवन्धोंकी छोड़कर ढुलाईक 
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अनुवन्ध तथा दूसरे विशेष प्रकारके श्रनुवन्धम्मिलित हैं । 

११. पचायत। 

१२. दिवात्षा और ऋणशोधघन कीधतमथता | 

१३, महाशासनप्रबन्धक और सरकारी न्यासधारी | ५ 

१४. न्यायसम्बन्धी रठाम्पों द्वारा उग्राहे गये शुढुकों या फीसोऊे भिन्न स्टास्प-शुल्क, 
किन्तु इसमें स्टाम्प शुल्फ्करी ढर सम्मिलित नहीं है| 

१५. सूची रमें निर्दिष्ट विषयोंमे से किसी एकके लिये विधानोंमें समाब्िष्ठ किये 
अपकारों से मिन्न, मुकदमा चलाने योग्य अ्पकार। 

१६. परमन्यायालयकों छोड़कर इस सूचीके +िसी भी विषयके वारेमें दूसरे सभी 
न्यायलयोके भ्धिकार-ल्षेत्र और अधिकर । 

१७. विधान, चिकित्सा और दूसरे व्यवसाय | 

१८, समाचारपत्र, पुस्तक ओर छापाखाने । 

१६. विक्षितता ओर मानस्तिकृविकार, जिसमें विक्षित्त और मानसिक विकरा-वालों 
का रखना श्रौर चिकित्सा करना भो सम्मिलित है | * 

२० विष और भयानक औपधघ | 

२१. यन्त्रचालित गाड़ियों । 

२२. बायलर। 

२१. पशुओ्नों के साथ ऋरता करने पर रोक । 

२४५ आवरागदी, खानावदोश श्रौर चलन्तू जातियोँ। 

२५. कारखाने। 

२३ मजूरदित-बधन, परिस्थितियों, वन्धाननिधि (प्राविडेंट फड); मालिकोंका दायित्व 
ओर कमकरोंकी ज्षतिपूर्ति, बुढापेकी पेंशन | 

२७, वेक़ारी श्रोर वामाजिक वीमा । 

२८. श्रमिकसघ; औद्योगिक और भपिक विवाद | 

२६. मनुष्य, पशु ओर पौधों पर प्रभाव डालने वाल्ले छूत और संतर्ग के रोगों तथा 
विनाशक कीं के एक राज्यतते दूसरे राज्यमें फैज्नेपर रोक-घाम | 

३०. विजली | 

३१. राष्ट्रीय जलपयतबंधी सूची १कके बन्धानोंके ग्राधीन रहते हुए, देशके भीतरके 
जलपथोंपर यंत्रचालित जलयानोके द्वारा जद आपरयवहन ओर नौचालन, ऐसे जलपयो पर 
पथके नियम, और देशके भीतरक्षे जज्ञपय पर यात्रियों और पण्यक्षा ढोया जाना। 

३२. चित्रपढोंके प्रदर्शनके लिए स्वीकृति देना | हु 

रै३े. संघकी अधिकरारतत्ताके आधीन रोकथामके लिए. नजरबन्द किये 

३४. आर्थिक ओर सामाजिक योचना | 

६४० सघ या राज्यके प्रयोजनोंके लिए. अधिगत या अधिक्रारत: 
सम्पत्तिके लिए ज्ञतिपूर्ति निश्चय करनेवाले तिद्वान्त | 
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व्यक्ति| 


प्रात्त की जानेबाली 


२६, इस धूचीके किसी भी विपयके रुम्बंधमें पूछताछ करना और आँकड़े दैना | 


३७. 


इससूचीके किसी विष्रयके वारेमें लिए जानेवाले शुल्क, क्रिन्तु इसमे क्रिस 


व्यायाज्य द्वारा लिये जानेवाले शुल्क्र सम्मिलित नहीं हैं। 
अष्यलम परिशिष्ट 
| धारा ३०३ (१) (भ) ] 
परिगणित आदिवासी जातियाँ 
साग २१ 
सद्रास , 


१--ब्रगता 
२--भनत्ताडा ( भूतगडा )-वड़ा भद्टियाडा, 
मुधिया भद्धाशा और सन भत्ताडा (छोटा) 
३--भूमियाँ--भूरि भूमियाँ और बड़ा भूमियों 
४--विसृए (वशई)--वारंजी,  जोरिया, 
बेनागी दादुवा, फरंगी; होलर, कोरिया, 
कोल्लए, कोड़े, पारंगा, पेंगा जोडिया, 
संडो जोडिया और ताकोरा 
४--उंक्काडा 


(दूदू कमारिया), (दूर कमारो), लरिया 
गावडा। श्रौर पच्लो सोरिया गावडा | 

१२--मगत ग्रावड/-वर्निया ग्रावड।, वोडों 
सगाथा, डोगायाथ गावडा, लाडिया 
ग़ावडा, पोन्चा सगाथा और साना 
भगांथा । 

१३--सौरिथी गावडा 

१४--दलावा 

१५-- जाडापू 


६-- डोम्व--अश्रन्धिया ड म्त्र, श्रीदिनिया डोग्ब, १६--जातापू 


चोनेल डोम्व, ईसाई डोम्ब, मिरगानी 

डोम्ब, उडिया डोम्ब,, पोनाका डोम्ब, 

तेल्ठा और उम्मिया | 
७-ञदब्रा--बोडा गदबा, सेरक्मम गदबा, 


१७--करमारा 
१८--खत्ती--खत्ती क्ोमरों श्रोर लोद्धरा 
(६--कोदू 

२०--ओ घ्मार 


फिरांजी गदवा, जोडिया गदबा, ओल्लारो २१--करोण्डा दोरा 


गदवा, पनगो गदबा ओर पांगी गदबवा, 

८--घाती (उनका दूसरा नाम हदी है)--- 
गड़ा घासी और संद घासी | 

६>गोदी या गोद->मधीया गोंद और 
राज गोंद | 

१०--गावडा--भट्गावडा, भरतिया गावडा, 
वूध करिया, द्वाट गावडा, जातक गावडा 
ओर जोडिया | 

११--गावसलिया गावडा--बोणोथरिया 
गासडा, च्ब्ट्टी गावडा, दंगाथत गावडा 


२२--ण्डा कापू 
२३---कोन्‍्डा रेडी न्‍ 
२४--कोद या कोंद---देशिया कोद, दाग्रिया 
कोंद, कुठिया कोंद, टिकिरिया कोंद 
ओर एनादी कोंद। 
२५--कोटिया--+र्तिका, वेत उडिया, धुलिया 
या दुलिया, द्वालावा पाएका, पूर्तिया, 
सन्नारन्ता और सिधू पायक्रों | 
२१६--कोंग या रास कोया गावटा राजा, 
लिंगधारी अपने पथों सहित-+कोया6 


१--वर्दा 

२--बबचा 

३--भील 

४--चौधरा 

५४--उड्ढा 

६-+चोदिया 

७--दुब॒ला 

८--गामिट अथवा गमठा 
६--गोंड 
१०--ऊऋाठोडी अथवा कथ्करी 
११०योकना 


१२०--फोली मधादेव 

१३-ावची 
१--भोट 
२३--चाकमा 
३--कूकी 


१६३ 


(साधारण) और कोट्टू कोयास । इ८--नलागसी 
२७--मआदीगा ३६--यल्ली 
रु्८--मालाया या कोडिया मालाय या ४०--पेंटियास 

वाल्मीकि | ः ४१-“पोराजा--जोंडी, मुण्डा, दाखझूवा, 
२६--माली--कोरजिया माली, पैकोमाली दिदवाई या कोर, जोडिया, मुन्दिकी, 

शोर पद माली | पेंगू पीडी और सालिया । 
३०--मन्‍्ने दोराया ४२--रेडडी दोरा 
३१--मने दोरा ४२--रढती या सचान्दी 
३२--मूक दवारा, नूक दवारा ४४--ररोना 
३३--मरूछी या मूलिया ४५--सवरा--कापू' खबरा, कुंटिया सबरा 
३४--मूरिया आर मालिया सवरा | 
३१--ओजलू या म्टियरा कंसाली ४६--लक्फ़ादिवो, मीनीफाय और अमीनदीत्री 
३६--इमनातिया द्वीपों के निवासी । 
३७--पैगारापू 

लाग २ 
वम्बई 


१४--नायकडा अ्रथवा नायक 

१५--पारधी, जिसमें अदवी चिचेर ओर फासे 
पारधीमी सम्मिलित है । 

१६--पदेलिया 

१७--पोमला 

१८--पोवार 

१६--एथावा 

२०--तडवी मिल्ल 

२१--ठाकुर 

२२---प्रडवई 

२२-्यर्ती ० 

२४--वनावा 


मसाज रे 
पश्चिमी वगाल 
४०--जेपचा 
प>-मुदय 
६--मग 


१६४ 


७-नम्रो १०--तिपैरा 
८+-श्रोरांव ११ -पश्चिमी बंगालगी सरकार द्वारा विज्ञम 
६--8पाल कोई दूसरी आादिवाती जाति | 
'जांग हें 
संयुक्त प्रान्त 
१--अुश्या ६--कोल 
२--वैसवार ७--ओमा | 
३०-बैगा ८--सयुक प्रान्तकी तरकार द्वारा विज्ञत कोई 
४--गोंड दूसरी जाति | 
१ू--खरवार 
साग ४ 
पूर्वी पंजाब 
स्पितिमें तिब्बती और कांगडा जिल्लेमें लाहुल 
माग दे 
विद्दार 
(१)--विद्द र-राज्यका निवासीजो निम्न जातियों १७--खरिया 
मेसे किसीका सदस्य हो-- १८--खरवार 
१--असुर १६--खेतौडी 
२--वंजारा २०--सखोंड 
३-- वशु डी २१--कित्ान 
४---बेंटकर २२०--कोली 
४-- विभिया २३--कोरा 
६--बिरदोर २४--कोरवा 
७--विर जिया २५०-- मह्ली 
८--डेरी २६--मल पहाड़िया 
&६--चिक्र वराइक २७->--प्रु डा 
१०--ञाडावा २८--ओराँव 
११००खटवार २६---पढ़िया 
१२--नॉड ३०--संताल 
१३--गोरैट ३१-- सोरिया पहाड़िया 
१४--ड्टो * ३२१--सवार 
१४जुआग ३३-- थारू 


. १६--ऊुर्माली 


(२ निम्न जिलों और थानोमेसे, अर्थात्‌ 


१६४, 


राची, सिंहइसम, हजारीबाग और संताज्ञ ४--घरासी 

प्रगनोंके जिलो और मानसम जिलाके अरशा ६--पान 

घलरामपुर, भल्डा, जैपुर तघमुंड', चेदिल, ७०-एजवार 

इछागढ़, वराह्भम, पठछुदा ल्‍दुओँ और मन ८--व्री के | 
बाजारके थानोंकी निम्नझादिवासी ततियंमिसे (३) घतवाद सव्डिबोजन या मानभूम 
फिसी एकका सदस्य «नह जिलेके किसी निम्न थानोके अर्थात्‌ पुरुलिया 


!- उरी ! हुग, पंच, रघुनाथपुर, संनुरी, निद्टरिया, पारा 
२--भोगठ चस, चन्दन-कियारी श्रोर काशीपुरके, भूमिज 
ल्‍युया आदिवासी जातिका कोई निवासी | 
४--मृसिज 
बाग ७ 
मध्यप्रान्त 
१--गोड श्श्च््गर्जा 
२--कवार २००-कर्मार 
३--माड़िया २न्ननमुजिया 
४--मु ड़िया २२--नगारची 
४--अलबा २३--ओमका 
६--परधान २४--कफोकू 
७--ओ रोव २४--कोत 
८--विर्याड़ २६ --नगा।सिया 
६--श्रौघा २७---प्वरा 
१०--भरिया भुमिया श्प--क वां 
११--कोली २६--म कवार 
१२--भरटरा ३०--खड़िया 
३--बैगा ३१--सौंनता 
१४--कोल[म ३२--ों ढ़िया 
११--भील ३१३--निद्दाल 
१६--मु इहार - ४ बरहुल (विरहोर) 
१७--धनवार ३४--ैतिया 
१८--मेना या वहेना ३६--पाडो 
सांग ८ 
आसाम 
निम्न जातियाँ तथा समुदाय . ३--राभा 
१--कचारी 5 ६. मीरी 
२--वोरो अथवा वोरो कचारी 


औ-ला।लु ग 


१६६ 


६--मिकिर १३०--सिफो 
७--गारो १४--खाम्यटी 
८--हजोनफी १४-कोई नागा अ्रथवा कुकी आदि: 
६--देवरी १६--आरामकी सरकार द्वारा विज" 
१०--अ्रबोर अन्य आदिवासी जाति आ 
११--मिशमी समुदाय | 
१२--दाफला 

भाग &€ 

डड़ीय 


(१) उड़ीताके राज्यका निधासी जो निम्न-- १७--पिंसिया 
लिखित जातियोमेंसे किसीका सदस्य हों---.. १८--किसान 


१--बगाटा १६--कोली 

२--बनजारी ३२०--कोरा 

३--चेचु (२) नौचे लिखे किसी क्षेत्र श्र: 
४->जडत्र ...._ कोरापव और खंडसाल जिले और ग॑, 
पू--मोंड एजेन्धीका निवासी जो निम्न आदिएई- 

६---भठापू जातियों मेसे किसीका अंग दी :-- 

७--खोंड ( कॉंड ) १--डोम अ्रथवा डोम्बो 
- ८ए+-कोंडा-दोग २--पान श्रथवा पानों 

६--कोया (३) संउल्लपुरका निवासी जो नॉांचे ढिं 
१०--परोजा किसी आदवासी जातिका अंग हो ।-- 
११--सावोरा ( सवार ) १--त्रोरी 

१२--अक्षो राव २--शुश्या 

१३--संताल ३--भूमि ज 

६४० जड़िया ४--घासी 

१५४०-मुंडा भ-न्दूरी 

१६--वनजारा ६०-पान अथवा यानो 


